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भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर कैदियों की गोपनीयता, 
गरिमा सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कारागार 
प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
z	 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2020 में देश भर की 

जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे।
z	 यह एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) 

अधिनियम, 2019 के आलोक में जारी की गई थी, जो जनवरी 
2020 से लागू हुई थी।

प्रमुख बिंदु
z	 जेलों का बुनियादी ढाँचा:

�	निजता के अधिकार और कैदियों की गरिमा को बनाए रखने के 
लिये ट्रांसमेन और ट्रांस वुमन के लिये अलग-अलग वार्ड और 
अलग शौचालय एवं शॉवर की सुविधा।

z	 आत्म-पहचान का सम्मान:
�	प्रवेश प्रक्रियाओं, चिकित्सा परीक्षण, तलाशी, कपड़े, पुलिस 

अनुरक्षक की मांग, जेलों के भीतर उपचार और देखभाल के 
दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आत्म-पहचान का हर समय 
सम्मान किया जाना चाहिये।

�	ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र 
प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक करना।

z	 जाँच प्रोटोकॉल:
�	जाँच उनके पसंदीदा लिंग के व्यक्ति या किसी प्रशिक्षित 

चिकित्सा पेशेवर या खोज करने में प्रशिक्षित एक पैरामेडिक 
द्वारा की जानी चाहिये।

�	तलाशी करने वाले व्यक्ति को खोजे जा रहे व्यक्ति की सुरक्षा, 
गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करनी चाहिये।

z	 जेल में प्रवेश:
�	पुरुष और महिला के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में "ट्रांसजेंडर" 

को शामिल करने के लिये जेल प्रवेश रजिस्टर को उपयुक्त रूप 
से संशोधित किया जा सकता है।

�	इसी तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक 
रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये किया जा सकता है।

z	 स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:
�	ट्रांसजेंडर कैदियों को लैंगिक पहचान के आधार पर बिना किसी 

भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का समान अधिकार होना चाहिये।
z	 बाहरी दुनिया के साथ संचार:

�	उन्हें परिवीक्षा, कल्याण या पुनर्वास अधिकारियों द्वारा अपने 
परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों व 
देखभाल के बाद की योजना पर बातचीत करने का अवसर दिया 
जाना चाहिये।

z	 कारागार कार्मिकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण:
�	यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये लिंग पहचान, मानवाधिकार, 

यौन अभिविन्यास और कानूनी ढाँचे की समझ विकसित करने 
हेतु किया जाना चाहिये।

�	इसी तरह की जागरूकता का प्रसार अन्य बंदियों में भी किया 
जाना चाहिये।

ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहलें
z	 ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019:

�	यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में 
परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय दिये गए लिंग 
से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांसमेन और ट्रांस-वीमेन, इंटरसेक्स 
भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग-क्वीर व सामाजिक-सांस्कृतिक 
पहचान वाले व्यक्ति जैसे कि किन्नर आदि शामिल हैं।

z	 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
�	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत 

संघ, 2014: सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को ‘थर्ड 
जेंडर' घोषित किया है।

�	भारतीय दंड संहिता (2018) की धारा 377 के प्रावधानों की 
समाप्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की 
श्रेणी से बाहर कर दिया।

z	 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:
�	केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) 

अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम बनाए हैं।

सामाजिक मुद्दे
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�	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये ‘राष्ट्रीय पोर्टल’ ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तिय 
(अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020’ के अनुरूप शुरू किया 
गया था।

z	 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये ‘आश्रय गृह योजना’:
�	ज़रूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने 

के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके लिये 
'गरिमा गृह' नामक आश्रय गृह स्थापित कर रहा है।

प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन’ पहल
चर्चा में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने उच्च 
शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने 
के लिये ‘प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0‘ (NEAT 3.0) 
की घोषणा की है।
प्रमुख बिंदु
z	 NEAT योजना का मॉडल: यह सरकार और भारत की शिक्षा 

प्रौद्योगिकी (एडटेक) कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक-निजी 
भागीदारी मॉडल पर आधारित है।

z	 उद्देश्य: NEAT का उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक 
रूप से कमज़ोर वर्गों की सुविधा के लिये शिक्षा अध्यापन में सर्वोत्तम 
तकनीकी समाधानों को एक मंच पर लाना है।

z	 लक्षित क्षेत्र: इसके तहत अत्यधिक रोज़गार योग्य कौशल वाले 
विशिष्ट क्षेत्रों में सीखने या ई-सामग्री के लिये आर्टिफिशियल 
इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान 
करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

z	 कार्य पद्धति: इसके तहत सरकार एडटेक कंपनियों द्वारा पेश किये 
जाने वाले पाठ्यक्रमों की एक शृंखला के लिये मुफ्त कूपन वितरित 
करने की योजना बना रही है।

z	 कार्यान्वयन एजेंसी: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
(AICTE)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE):
z	 इसकी स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार 

निकाय के रूप में की गई थी।
z	 इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर एक 

सर्वेक्षण करना और समन्वित एवं एकीकृत रूप से देश में विकास 
को बढ़ावा देना है।

z	 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, AICTE में निहित हैं:
�	मानदंडों और मानकों के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के 

लिये सर्वोच्च प्राधिकरण।

�	गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
�	देश में तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन।

एड-टेक 
z	 एड-टेक के बारे में: एडटेक एक अधिक आकर्षक, समावेशी और 

व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभव हेतु कक्षा में आईटी उपकरण 
का अभ्यास से संबंधित है।

z	 एड-टेक के इच्छित लाभ: प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय क्षमता है 
और यह मानव को इच्छित लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, जो इस 
प्रकार हैं:
�	शिक्षा के अधिक-से-अधिक निजीकरण को बढ़ावा।
�	सीखने की दर में सुधार करके शैक्षिक उत्पादकता में वृद्धि 

करना।
�	अवसंरचनात्मक सामग्री की लागत को कम करना और बड़े 

पैमाने पर सेवा प्रदान करना।
�	 शिक्षकों/निर्देशकों के समय का बेहतर उपयोग करना।

z	 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(NEP) 2020 निर्देश के हर स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत 
करने के स्पष्ट आह्वान के लिये उत्तरदायी है।
�	शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में 

तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु 
‘राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच’ (National 
Educational Technology Forum- 
NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।

z	 उठाए गए प्रमुख कदम :
�	ज्ञान साझा करने के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा)।
�	पीएम ई विद्या।
�	स्वयं प्रभा टीवी चैनल
�	स्वयं पोर्टल

चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपने एक 

आदेश में गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को राज्य से चकमा 
और हाजोंग समुदाय के लोगों की कथित नस्लीय प्रोफाइलिंग और 
स्थानांतरण के खिलाफ छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने 
का निर्देश दिया।
z	 इसके अलावा गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों को 

"यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है कि चकमा एवं 
हाजोंग लोगों के मानवाधिकार सभी तरीकों से सुरक्षित हों।”

z	 विदित हो कि दोनों समुदायों के सदस्य कथित तौर पर घृणा अपराध, 
पुलिस अत्याचारों और मानवाधिकारों से वंचित रहे हैं।
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प्रमुख बिंदु
z	 पृष्ठभूमि:

�	वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को चकमा और हाजोंग 
लोगों को नागरिकता देने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे अभी 
तक पूर्णतः लागू नहीं किया गया है।
�	वर्ष 1996 में दिये गए एक निर्णय में न्यायालय ने कहा था 

कि "राज्य के भीतर रहने वाले चकमा समुदाय के प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की 
जाएगी"।

�	इन आदेशों के आलोक में और यह देखते हुए कि चकमा/हाजोंग 
समुदाय के अधिकांश सदस्य राज्य में ही पैदा हुए थे तथा शांति 
से रह रहे हैं, अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की 
घोषणा कि चकमा/हाजोंग समुदाय के लोगों को राज्य के बाहर 
स्थानांतरित कर दिया जाएगा, पूर्णतः अनुचित थी।

�	उसके बाद चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया 
(सीडीएफआई) ने अवैध जनगणना के माध्यम से अरुणाचल 
प्रदेश के 65,000 चकमा और हाजोंग आदिवासियों की नस्लीय 
प्रोफाइलिंग के खिलाफ एनएचआरसी से तत्काल हस्तक्षेप करने 
का अनुरोध किया क्योकि राज्य से उनका निर्वासन/निष्कासन/
स्थानांतरण 31 दिसंबर, 2021 से शुरू होने वाला था (बाद में 
जनगणना की योजना को हटा दिया गया था)। 
�	नस्लीय प्रोफाइलिंग सरकार या पुलिस गतिविधि है जिसमें 

लोगों की जाँच के लिये उनकी पहचान करने हेतु नस्लीय 
और सांस्कृतिक विशेषताओं का उपयोग करना शामिल है।

z	 विशेष जनगणना के मुद्दे:
�	चकमा संगठनों ने कहा कि जनगणना उनके जातीय मूल के 

कारण दो समुदायों की नस्लीय रूपरेखा के अलावा और कुछ 
नहीं थी एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व भारत द्वारा 
अनुमोदित नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 
के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है।
�	अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के 

क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान 
संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

�	अक्तूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को 
नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के 
रूप में घोषित किया।

z	 चकमा और हाजोंग:
�	मिज़ोरम और त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की एक बड़ी आबादी 

है जबकि हिंदू हाजोंग ज़्यादातर  मेघालय के गारो हिल्स एवं 
आस-पास के क्षेत्रों में निवास करते हैं।

�	अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग तत्कालीन पूर्वी 
पाकिस्तान एवं वर्तमान बांग्लादेश के चटगांँव पहाड़ी क्षेत्रों से 
आए हुए प्रवासी हैं। 

�	1960 के दशक में कर्णफुली नदी पर कप्टई बांँध से विस्थापित 
होकर चकमा और हाजोंग ने भारत में शरण मांगी तथा वर्ष 1964 
से 1969 तक अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी 
हिस्सों में राहत शिविरों में आकर बस गए। 
�	उनमें से अधिकांश वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग 

ज़िले में निवास करते हैं।
z	 नागरिकता की स्थिति:

�	65,000 चकमा और हाजोंग लोगों  से लगभग 60,500 
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जन्म से 
नागरिक हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले हुआ है, या 
इस तिथि से पहले पैदा हुए लोगों के वंशज के रूप में हैं।
�	वर्ष 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शेष 

4,500 जीवित प्रवासियों के आवेदनों पर आज तक 
कार्रवाई नहीं की गई है।

�	वर्ष 2019 का नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, जिसने वर्ष 
1955 के अधिनियम की दो धाराओं में संशोधन किया, का 
चकमा-हाजोंग समुदाय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्हें वर्ष 
1960 के दशक में भारत संघ द्वारा स्थायी रूप से बसाया गया 
था।

�	चूँकि 95% प्रवासियों का जन्म ‘नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी’ या 
अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, इसलिये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर 
रेगुलेशन-1873, जिसके तहत राज्य में आने वाले बाहरी लोगों 
के लिये इनर लाइन परमिट अनिवार्य है, उन पर लागू नहीं होता 
है।

बेटियों की विरासत पर  
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया है कि वर्ष 

1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) के तहत कानून के लागू 
होने से पहले की संपत्तियों पर भी बेटियों को समान अधिकार होगा।
z	 इस निर्णय में एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का विवाद शामिल था, 

जिसकी वर्ष 1949 में मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे एक बेटी 
छोड़ गया था, जिसकी 1967 में मृत्यु हो गई थी।

z	 इससे पूर्व ट्रायल कोर्ट ने माना था कि चूँकि हिंदू उत्तराधिकार 
अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले उस महिला की मृत्यु हो 
गई थी और याचिकाकर्त्ता और उसकी अन्य बहनें उस महिला की 
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मृत्यु की तारीख को वारिस नहीं बनी थीं और इसलिये संपत्ति में 
हिस्से के विभाजन की हकदार नहीं थीं। बाद में उच्च न्यायालय ने 
भी निचली अदालत के खिलाफ अपील खारिज कर दी।

प्रमुख बिंदु
z	 विरासत में बेटियों की हिस्सेदारी: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला 

सुनाया कि एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति, जो बिना वसीयत किये मर 
गया और उसकी केवल एक बेटी हो तो उसकी बेटी को संपत्ति में 
समग्र अधिकार प्राप्त होगा, न कि परिवार के किसी अन्य सदस्य 
को।
�	इससे पहले वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 

पुरुष उत्तराधिकारियों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं के लिये 
पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक (संयुक्त कानूनी 
उत्तराधिकारी) के अधिकार का विस्तार किया है।

z	 प्राचीन ग्रंथ और न्यायिक घोषणाएँ: सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न 
प्राचीन ग्रंथों (स्मृति), प्रसिद्ध विद्वानों की टिप्पणियों और यहाँ तक 
कि न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख किया है, जिन्होंने कई महिला 
उत्तराधिकारी के रूप में, पत्नियों और बेटी के अधिकारों को मान्यता 
दी है।
�	विरासत पर प्रथागत हिंदू कानून के स्रोतों का उल्लेख करते हुए 

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मिताक्षरा कानून’ पर चर्चा की।
�	SC ने श्यामा चरण सरकार विद्या भूषण द्वारा हिंदू कानून के 

एक डाइजेस्ट, ‘व्यवस्था चंद्रिका’ को भी देखा जिसमें 'वृहस्पति' 
को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि 'पत्नी को उसके पति 
की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तथा 
उसकीअनुपस्थिति में एक पुत्र के रूप में बेटी उसके वंश को 
आगे बढ़ाती हैं।

�	SC ने यह भी नोट किया कि पुस्तक में मनु द्वारा कहा गया है 
कि "एक आदमी का बेटा उसका उतराधिकारी होता है और बेटी 
बेटे के बराबर होती है। फिर कोई अन्य उसकी संपत्ति का वारिस 
कैसे बन सकता है, उसके जीवित रहने के बावजूद, जो कि जैसा 
है, वैसा ही है”. 

z	 पुराना कानून: एक विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति का 
उत्तराधिकार या एक हिंदू पुरुष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन 
में प्राप्त हिस्से का अधिकार पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत 
अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।
�	यदि एक मृत हिंदू पुरुष की निर्वसीयत संपत्ति एक स्व-अर्जित 

संपत्ति है या एक सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के विभाजन 
में प्राप्त संपत्ति है तो वह उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होगी न 
कि उत्तरजीविता द्वारा, और ऐसे हिंदू पुरुष की बेटी हकदार होगी 
कि इस तरह की संपत्ति में उसे अन्य की अपेक्षा वरीयता प्राप्त 
हो।

z	 महिला की मृत्यु के बाद संपत्ति: न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर 
एक हिंदू महिला बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाती है, तो उसके 
पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के 
उत्तराधिकारियों के पास जाएगी, जबकि उसके पति से प्राप्त संपत्ति 
ससुर के वारिसों के पास जाएंगी।

भारत में भूमि अधिकार और महिलाएँ
z	 संबंधित डेटा: भारत में संपत्ति बड़े पैमाने पर पुरुष उत्तराधिकारियों 

को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं। यह बदले में महिलाओं को 
वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता से वंचित करता है। 

z	 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, 43% महिला 
उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास अकेले या संयुक्त रूप से घर/
भूमि है, लेकिन वास्तव में संपत्ति तक पहुँच और महिलाओं की 
नियंत्रण क्षमता के बारे में संदेह बना हुआ है।
�	वास्तव में, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के 2020 के एक वर्किंग 

पेपर में ग्रामीण जमींदार घरों में बमुश्किल 16% महिलाओं के 
पास अपनी ज़मीन है।

z	 पितृसत्ता: गहरे पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों और ग्रामीण-कृषि 
व्यवस्था में संपत्ति, जिसे धन के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाता 
है, का अधिकार काफी हद तक पुरुष उत्तराधिकारियों को दिया 
जाता है।

z	 राज्य कानून: कृषि भूमि के लिये विरासत कानूनों में केंद्रीय व्यक्तिगत 
कानूनों और राज्य कानूनों में परस्पर विरोध है।
�	इस संबंध में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (यूपी) और यहाँ 

तक कि दिल्ली जैसे राज्यों में प्रतिगामी उत्तराधिकार प्रावधान हैं।
�	वास्तव में हरियाणा ने दो बार HSA, 1956 के माध्यम से 

महिलाओं को दिये गए प्रगतिशील अधिकारों को छीनने की 
कोशिश की, जबकि यूपी में वर्ष 2016 से विवाहित बेटियों को 
प्राथमिक उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है।

z	 ज़मीनी स्तर पर विरोधः कई उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं के 
लिये ज़मीन के पंजीकरण का जमीनी स्तर पर विरोध भी हो रहा है. 
इस प्रकार महिला सशक्तीकरण और संपत्ति का अधिकार एक 
अधूरी परियोजना बनी हुई है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:
z	 परिचय:

�	हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 
1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया, संपत्ति के वारिस एवं 
उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया, 
जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता 
दी।
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�	यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी 
या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म 
समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया 
हैं।

�	एक अविभाजित हिंदू परिवार में कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से 
कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी 
उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देख-रेख 
करते हैं।

z	 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम [Hindu 
Succession (Amendment) Act], 2005:
�	1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया 

और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को 
सह्दायक/कॉपर्सेंनर के रूप में मान्यता दी गई।

�	अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपर्सेंनर की 
पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉपर्सेंनर माना गया।

�	इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और 
देनदारियाँ दी गई।

�	यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार 
के नियम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के 
अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा-पत्र के माध्यम 
से।

ऑक्सफैम रिपोर्ट: इनइक्वालिटी किल्स
चर्चा में क्यों?

हाल ही में "इनइक्वालिटी किल्स" शीर्षक वाली ऑक्सफैम रिपोर्ट 
जारी की गई है, जिसने वैश्विक स्तर पर और भारत में कोविड-19 
महामारी के कारण आय पर बुरे प्रभाव की ओर इशारा किया है।
प्रमुख बिंदु:
z	 बढ़ती असमानताओं का परिणाम: आर्थिक, लैंगिक और नस्लीय 

असमानताओं के साथ-साथ देशों के बीच मौजूद असमानता हमें 
दुनिया से अलग कर रही है।
�	महामारी शुरू होने के बाद से दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों 

की संपत्ति दोगुने स्तर पर पहुँच गई है।
�	कोविड-19 के कारण 99% लोगों की आय में गिरावट हुई है।
�	असमानता हर चार सेकंड में कम-से-कम एक व्यक्ति की मौत 

का कारण बनती है।
z	 आर्थिक असमानता: एक प्रकार की आर्थिक असमानता तब होती है 

जब सबसे अमीर तथा सबसे शक्तिशाली लोगों के लिये संरचनात्मक 
नीति विकल्प बनाए जाते हैं। यह सबसे गरीब लोगों, महिलाओं एवं 
लड़कियों तथा नस्लीय समूहों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।

�	स्वास्थ्य देखभाल तक असमान पहुँच: अच्छी गुणवत्ता वाली 
स्वास्थ्य सेवा एक मनुष्य का  अधिकार है, लेकिन इसे अक्सर 
अमीर लोगों के लिये विलासिता के रूप में देखा जाता है।

�	लिंग आधारित हिंसा: यह पितृसत्ता और लिंगवादी आर्थिक 
व्यवस्था में निहित सोच है। उदाहरण के लिये लिंग-चयनात्मक 
गर्भपात।

�	गरीबी से प्रेरित भूख: भूख उन कारणों में से एक है जिससे गरीब 
मरते है और इसका सामना हर दिन दुनिया भर में अरबों आम 
लोगों को करना पड़ता है।

�	जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता: सबसे अमीर लोगों 
द्वारा उत्सर्जन इस जलवायु परिवर्तन का कारण रहा है, 20 सबसे 
अमीर अरबपतियों द्वारा CO2 उत्सर्जन औसतन सबसे गरीब 
लोगों द्वारा किये गए उत्सर्जन का 8,000 गुना होने का अनुमान 
है।

z	 वैक्सीन रंगभेद: अमीर देश अपने फार्मास्युटिकल अरबपतियों का 
समर्थन कर सकते हैं और अपनी आबादी की रक्षा के लिये टीके 
जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अपने ही लोगों को उस 
उत्परिवर्तन से ज़ोखिम की ओर धकेलते हैं जिससे वैक्सीन रंगभेद 
उत्पन्न होता है।
�	एक अवधारणा के रूप में वैक्सीन रंगभेद ऐतिहासिक रूप से 

अधीनस्थ लोगों पर असमान वैक्सीन वितरण नीतियों के प्रभावों 
की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

भारतीय परिदृश्य
z	 सामाजिक सुरक्षा व्यय में गिरावट:

�	कोविड-19  से भारत के स्वास्थ्य बजट में वर्ष 2020-21 के 
आरई (Revised Estimates) से 10% की गिरावट 
देखी गई।

�	शिक्षा के लिये आवंटन में 6% की कटौती की गई है।
�	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन कुल 

केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6% हो गया है।
z	 बढ़ती असमानताएँ: रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में देश के 84 

फीसदी परिवारों की आय में गिरावट आई लेकिन साथ ही भारतीय 
अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई।
�	अमीरी में इजाफा: महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की 

संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ 
रुपए हो गई।
�	वैश्विक स्तर पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक 

बाद भारत में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।
�	वर्ष 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39% की 

वृद्धि हुई है।
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�	गरीबों की संख्या में वृद्धि: वर्ष  2020 में 4.6 करोड़ से अधिक 
भारतीयों के अत्यधिक गरीब होने का अनुमान है जो संयुक्त राष्ट्र 
के आँकड़ों के अनुसार नए वैश्विक गरीबों का  लगभग आधा 
हिस्सा है।
�	साथ ही वर्ष 2020 में राष्ट्रीय संपत्ति में नीचे की 50% 

आबादी का हिस्सा मात्र 6% था।
�	भारत में बेरोजगारी भी बढ़ी है।

z	 लैंगिक समानता को झटका: वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में 
महिलाओं की सामूहिक रूप से कमाई में 59.11 लाख करोड़ रुपए 
का नुकसान हुआ। 

z	 बढ़ता राजकोषीय घाटा: पिछले वर्ष (2020) निवेश को आकर्षित 
करने के लिये कॉर्पोरेट करों को 30% से घटाकर 22% करने से 
1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसने भारत के राजकोषीय 
घाटे को और अधिक बढाया।

z	 असमान संघवाद: देश के संघीय ढांँचे के बावजूद राजस्व संसाधन 
केंद्र के हाथों में ही केंद्रित है।
हालाँकि महामारी का प्रबंधन उन राज्यों को नहीं दिया गया था जो 

इसके वित्तीय या मानव संसाधनों के स्तर पर इसे संभालने में सक्षम नहीं 
थे।

विशेष विवाह अधिनियम 1954
चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में अंतर-धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करने वाले 
कानून, विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 को सर्वोच्च न्यायालय 
में चुनौती दी गई।
z	 वर्ष 2021 में इसके कई प्रावधानों को रद्द करने के लिये याचिकाएँ 

दायर की गईं।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954:
z	 विशेष विवाह अधिनियम भारत में अंतर-धार्मिक एवं अंतर्जातीय 

विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया 
है।

z	 यह एक नागरिक अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी 
विधिपूर्वक करने की अनुमति देता है।

z	 अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वहन की 
आवश्यकता नहीं होती।

z	 इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध विवाह 
शामिल हैं।

z	 यह अधिनियम न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय 
नागरिकों पर बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी 
लागू होता है।

वर्तमान याचिका के बारे में:
z	 SMA की धारा 5 में इस कानून के तहत शादी करने वाले व्यक्ति 

को इच्छित विवाह की सूचना देने की आवश्यकता होती है।
z	 धारा 6(2) के मुताबिक, इसे विवाह अधिकारी के कार्यालय में एक 

विशिष्ट स्थान पर चिपका दिया जाना चाहिये।
z	 धारा 7(1) किसी भी व्यक्ति को नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के 

भीतर विवाह पर आपत्ति करने की अनुमति देती है, ऐसा न करने पर 
धारा 7(2) के तहत विवाह संपन्न किया जा सकता है।

z	 व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले इन प्रावधानों के कारण 
कई अंतर-धार्मिक जोड़ों ने अधिनियम की धारा 6 और 7 को 
न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

प्रमुख बिंदु
z	 अंतर-धार्मिक विवाह

�	अंतर-धार्मिक विवाह का आशय अलग-अलग धार्मिक 
आस्थाओं वाले दो व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध से है।

�	एक अलग धर्म में शादी करना किसी वयस्क के लिये अपनों 
व्यक्तिगत पसंद का मामला है।

z	 अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित मुद्दे:
�	माना जाता है कि अंतर-र्धार्मिक विवाह के तहत पति-पत्नी 

(ज़्यादातर महिलाएँ) में से किसी एक का जबरन धर्मांतरण 
होता है।

�	मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, गैर-मुस्लिम से शादी करने के 
लिये धर्म परिवर्तन ही एकमात्र तरीका है।

�	हिंदू धर्म केवल एक विवाह की अनुमति देता है और जो लोग 
दूसरी शादी करना चाहते हैं वे दूसरा रास्ता अपनाते हैं।

�	ऐसे विवाहों से पैदा हुए बच्चों के जाति निर्धारण के संबंध में कोई 
प्रावधान नहीं है।

�	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 समाज के पिछड़ेपन के 
अनुकूल नहीं है।

�	उच्च न्यायालय द्वारा अंतर-र्धार्मिक विवाह को रद्द करने के संदर्भ 
में अनुच्छेद 226 की वैधता पर बहस चल रही है।
�	अनुच्छेद 226: रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की 

शक्ति।

प्रधानमंत्री पोषण योजना
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के 
प्रशासनों से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बाजरा को शामिल करने की 
संभावना तलाशने का अनुरोध किया है। अधिमानतः उन ज़िलों में जहाँ 
बाजरा को सांस्कृतिक तौर पर भोजन के रूप में स्वीकृत किया गया है।
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z	 नीति आयोग ने भी चावल और गेहूँ से हटकर मध्याह्न भोजन 
कार्यक्रम (अब पीएम पोषण योजना) में बाजरा को शामिल करने 
की संभावनाएँ तलाशने को कहा है।

बाजरा के फायदे:
z	 बाजरा या पोषक अनाज जिसमें ज्वार (Jowar), बाजरा 

(Bajra) और रागी (Ragi) शामिल हैं, खनिजों और बी-
कॉम्प्लेक्स विटामिन (B-complex Vitamins) के साथ-
साथ प्रोटीन तथा एंटीऑक्सिडेंट (Antioxidants) से भरपूर 
होते हैं, जो उन्हें बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिये 
एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।

z	 बाजरे से जुड़े बहुआयामी लाभ पोषण सुरक्षा, खाद्य प्रणाली सुरक्षा 
और किसानों के कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान में मदद कर 
सकते हैं।

z	 इसके अलावा बाजरे की कई अनूठी विशेषताएँ उसे एक उपयुक्त 
फसल बनाती हैं जो भारत की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों 
के अनुकूल है।

z	 भारत ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित 
करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा 
द्वारा अपनाया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना:
z	 सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.31 ट्रिलियन रुपए के 

वित्तीय परिव्यय के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 
स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति 
निर्माण या पीएम-पोषण को मंज़ूरी दी।

z	 इस योजना ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम या 
मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme) की 
जगह ले ली।

z	 इसे पाँच वर्ष (2021-22 से 2025-26) की शुरुआती अवधि के 
लिये लॉन्च किया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना की विशेषताएँ:
z	 कवरेज:

�	प्राथमिक (1-5) और उच्च प्राथमिक (6-8) स्कूली बच्चे 
वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम 
खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, ताकि उनकी न्यूनतम 700 कैलोरी की 
पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

�	इसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बालवाटिका (3-5 वर्ष आयु वर्ग 
के बच्चे) के छात्र भी शामिल हैं।

z	 पोषाहार उद्यान:
�	स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये "स्कूल पोषण 

उद्यान" के माध्यम से स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पोषक 

खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा योजना 
के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और 
महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित 
किया जाएगा।

z	 पूरक पोषण:
�	नई योजना में आकांक्षी ज़िलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले 

बच्चों के लिये पूरक पोषण का भी प्रावधान है।
�	यह गेहूँ, चावल, दाल और सब्जियों के लिये धन उपलब्ध 

कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध 
और चुनौतियों को समाप्त करता है।

�	वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी 
भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र अतिरिक्त 
लागत वहन नहीं करता है लेकिनअब वह प्रतिबंध हटा 
लिया गया है।

z	 तिथि भोजन अवधारणा:
�	तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग 

विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते 
हैं।

z	 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):
�	केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में योजना के तहत काम 

करने वाले रसोइयों और सहायकों को मुआवज़ा प्रदान करने हेतु 
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली पर स्विच करने का 
निर्देश दिया है।

�	यह सुनिश्चित करेगा कि ज़िला प्रशासन और अन्य अधिकारियों 
के स्तर पर कोई भ्रष्टाचार न हो।

z	 पोषण विशेषज्ञ:
�	प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है, 

जिसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल में ‘बॉडी 
मास इंडेक्स’ (BMI), वज़न और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे 
स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।

z	 योजना का सामाजिक ऑडिट:
�	योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करने हेतु प्रत्येक राज्य के 

हर स्कूल के लिये योजना का सोशल ऑडिट कराना भी 
अनिवार्य किया गया है, जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया 
जा रहा था।

विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस
चर्चा में क्यों?

वर्तमान 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को 'विश्व उपेक्षित 
उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) दिवस' के रूप में घोषित किया।



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 20221010

z	 इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 
प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया 
गया।

z	 पहला विश्व NTD दिवस वर्ष 2020 में अनौपचारिक रूप से 
मनाया गया था।

प्रमुख बिंदु:
उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD):
z	 NTD संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और 

अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिये पर रहने वाले समुदायों में 
सबसे सामान्य है। ये रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे-वायरस, 
बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और परजीवी के कारण होते हैं।
�	NTD विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है, जहाँ 

लोगों के पास स्वच्छ पानी या मानव अपशिष्ट के निपटान के 
सुरक्षित तरीकों तक पहुँच नहीं है।

z	 इन बीमारियों को आमतौर पर तपेदिक, एचआईवी-एड्स और 
मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में अनुसंधान और उपचार के 
लिये कम धन मिलता है। 

z	 NTD के उदाहरण हैं: सर्पदंश का जहर, खुजली, जम्हाई, ट्रेकोमा, 
लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि।

एनीमिया मुक्त भारत
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वार 
एनीमिया मुक्त भारत (Anaemia Mukt Bharat- AMB) 
रणनीति के बारे में जानकारी साझा की गई है।
z	 वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे 

सुभेद्य आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ 
ABM रणनीति (AMB strategy) को शुरू किया गया।

z	 ABM रणनीति एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जो 
6X6X6 रणनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र 
प्रदान करती है जिसमें छह लक्षित लाभार्थियों (Six Target 
Beneficiaries), छह हस्तक्षेप (Six Interventions) 
और रणनीति को लागू करने हेतु सभी हितधारकों के लिये छह 
संस्थागत तंत्र (Six Institutional Mechanisms) 
शामिल हैं।

एनीमिया के बारे में:
z	 यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में रक्त की ज़रूरत को 

पूरा करने के लिये लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी 

ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। यह क्षमता आयु, लिंग, 
धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहती 
है।

z	 लौह (Iron) की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। इसके 
साथ ही फोलेट (Folet), विटामिन बी 12 और विटामिन ए की 
कमी, दीर्धकालिक सूजन व जलन, परजीवी संक्रमण तथा 
आनुवंशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते है। 

z	 एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना और 
सुस्ती इत्यादि समस्याएँ होती हैं। गर्भवती महिलाएँ और बच्चे इससे 
विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

z	 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, भारतीय 
महिलाएँ और बच्चे अत्यधिक एनीमिक हैं।
�	चरण I के तहत 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सर्वेक्षण 

किया गया तथा इनमें से अधिकांश राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों 
में आधे से अधिक बच्चे व महिलाएँ एनीमिक पाए गए।

z	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इसी प्रजनन आयु 
वर्ग की वे महिलाएँ जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति 
डेसीलीटर (जी/डीएल) से कम है तथा पाँच साल से कम उम्र के 
जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 ग्राम/डीएल से कम है, 
उन्हें एनीमिक माना जाता है। 

AMB रणनीति की मुख्य विशेषताएँ: 
एनसीडब्ल्यू के दायरे का विस्तार

चर्चा में क्यों? 
हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (National 

Commission for Women- NCW) का 30वांँ स्थापना 
दिवस (31 जनवरी) मनाया गया।
z	 प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश में महिलाओं की बढ़ती ज़रूरतों को 

देखते हुए एनसीडब्ल्यू का दायरा बढ़ाया जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु 
राष्ट्रीय महिला आयोग के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता:

z	 नए भारत का विकास:
�	आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) अभियान 

ने देश के विकास और महिलाओं की क्षमता के बीच एक कड़ी 
के रूप में कार्य किया है। 
�	यह परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri 
MUDRA Yojana) में लगभग 70% महिला 
लाभार्थी शामिल हैं।
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�	 देश में पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों 
की संख्या में तीन गुना वृद्धि देखी गई है।

�	इसी तरह वर्ष 2016 के बाद उभरे 60 हज़ार से ज़्यादा  
स्टार्टअप्स में से 45 फीसदी में कम-से-कम एक महिला 
निदेशक शामिल है।

z	 समाज में पुरानी सोच:
�	कपड़ा से लेकर डेयरी उद्योग महिलाओं के कौशल और शक्ति 

के कारण आगे बढ़े हैं।
�	भारत की अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर 

निर्भर है, ऐसे में देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की 
आवश्यकता है।

�	हालाँकि यह खेदजनक है कि पुरानी सोच वाले लोगों के विचार 
से महिलाओं की भूमिकाएँ केवल घरेलू काम तक ही सीमित हैं।

z	 महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध:
�	NCW ने सूचित किया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की 

तुलना में वर्ष 2021 के पहले आठ महीनों में महिलाओं के 
खिलाफ अपराधों की शिकायतों में 46% की वृद्धि हुई थी।

�	महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों में घरेलू हिंसा, विवाहित 
महिलाओं का उत्पीड़न या दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन 
उत्पीड़न, बलात्कार तथा बलात्कार का प्रयास और साइबर 
अपराध शामिल हैं।

राइस फोर्टिफिकेशन
चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राज्यसभा में 
सूचित किया है कि सरकार ने कुल 174.64 करोड़ रुपए के परिव्यय के 
साथ वर्ष 2019-20 में शुरू होने वाले 3 वर्ष की अवधि के लिये 
"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और 
इसके वितरण" (Fortification of Rice & its 
Distribution under Public Distribution 
System) पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंज़ूरी प्रदान की है। 
प्रमुख बिंदु 
z	 योजना के बारे में: 

�	देश के लोगों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को 
दूर करने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में 3 साल की 
अवधि के लिये इस योजना को मंज़ूरी दी।

�	इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2021-2022 
तक एकीकृत बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन योजना के 
अंतर्गत देश के सभी ज़िलों में फोर्टिफिकेशन चावल की खरीद 
और वितरण हेतु एक व्यापक योजना को अपनाने का आह्वान 
किया गया है।

�	वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण 
योजना (PM-POSHAN) के रूप में जाना जाता 
है।

�	देश में विशेष रूप से चिह्नित 112 आकांक्षी ज़िलों को चावल 
की आपूर्ति किये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

z	 योजना का उद्देश्य:
�	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के 15 ज़िलों में 

फोर्टिफाइड चावल का वितरण करना, इसके तहत कार्यान्वयन 
के प्रारंभिक चरण में प्रति राज्य एक ज़िले का चयन किया 
जाएगा।

�	फोर्टिफाइड चावल के वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
के तहत चयनित ज़िलों में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के 
लाभार्थियों को कवर करना।

�	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 
विभाग’ के बीच क्रॉस लर्निंग व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने 
की सुविधा।

�	विभिन्न आयु एवं लिंग समूहों में लक्षित सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की 
कमी को कम करने के लिये लक्षित आबादी हेतु फोर्टिफाइड 
चावल के प्रावधान, कवरेज और उपयोग के साथ-साथ 
फोर्टिफाइड चावल की खपत की दक्षता/प्रभावशीलता का 
मूल्यांकन करना।

फूड फोर्टिफिकेशन और इसकी आवश्यकता:
z	 फूड फोर्टिफिकेशन:

�	फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध 
और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन्स और 
खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और 
D) को संलग्न करने की प्रक्रिया से है, ताकि उनकी पोषण 
सामग्री में सुधार लाया जा सके।

�	प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्त्व मूल रूप से भोजन में मौजूद 
हो भी सकते हैं और नहीं भी।

z	 चावल का फोर्टिफिकेशन
�	खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज 

सामग्री को बढ़ाने के लिये चावल का फोर्टिफिकेशन एक लागत 
प्रभावी और पूरक रणनीति है।
�	FSSAI के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड 

चावल में आयरन (28 mg-42.5 mg), फोलिक 
एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और विटामिन B-12 
(0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होगा।

�	इसके अलावा चावल को जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी1, 
विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी6 के साथ-साथ 
सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ अकेले या संयोजन में भी मजबूत 
किया जा सकता है।
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�	चावल को अकेले या संयोजन में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे,जिंक, 
विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और 
विटामिन बी6 के साथ भी फोर्टिफाइड किया जा सकता है,

z	 फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता
�	भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक 

है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला एनीमिक 
है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है।

�	वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 
देशों में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2020 में 
भारत 94वें स्थान पर था।

�	सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी या सूक्ष्म पोषक तत्त्व कुपोषण, 
जिसे "छिपी हुई भूख" के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर 
स्वास्थ्य जोखिम है।

�	चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका सेवन 
लगभग दो-तिहाई आबादी करती है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल 
की खपत 6.8 किलोग्राम प्रतिमाह है। इसलिये सूक्ष्म पोषक 
तत्त्वों के साथ चावल को मज़बूत करना गरीबों के आहार को 
पूरक करने का एक विकल्प है।

समृद्ध पहल

चर्चा में क्यों?
अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग और अमेरिकी 

एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) ने ‘स्वास्थ्य देखभाल के 
अभिनव वितरण के लिये बाज़ारों और संसाधनों तक सतत् पहुँच’ (समृद्ध) 
पहल के अंतर्गत एक नई साझेदारी की घोषणा की।
z	 यह समझौता वर्तमान में जारी कोविड-19 की तीसरी लहर के लिये 

एक प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने और भविष्य में संक्रामक रोग 
के प्रकोप व स्वास्थ्य आपात स्थिति हेतु स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण 
करने के सामान्य लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में नवाचारों 
पर ध्यान केंद्रित करेगा।

z	 योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए थिंक टैंक - नीति 
आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' 
की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम 
सरकार’ की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर ज़ोर 
दिया गया था।

z	 AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने 
के लिये नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है।

समृद्ध पहल:
z	 समृद्ध पहल के बारे में:

�	वर्ष 2020 में यूएसएआईडी और भारत सरकार के अकादमिक 
व निजी क्षेत्र के हितधारकों ने बाज़ार-आधारित स्वास्थ्य 
समाधानों को तैयार करने और उनमें तेज़ीसे वृद्धि करने हेतु 
सार्वजनिक एवं परोपकारी कोषों को वाणिज्यिक पूंजी के साथ 
संयोजित करने हेतु अभिनव समृद्ध मिश्रित वित्तीय सुविधा 
विकसित की।
�	मिश्रित वित्तीय सुविधा वित्तपोषण की दिशा में एक 

दृष्टिकोण है जहांँ सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों से 
उत्प्रेरित वित्तपोषण (जैसे अनुदान और रियायती पूंजी) का 
उपयोग सामाजिक लक्ष्यों एवं परिणामों को प्राप्त करने हेतु 
निजी क्षेत्र से अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करने के लिये 
किया जाता है। 

�	यह दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों एवं ग्रामीण तथा जनजातीय 
क्षेत्रों में सुभेद्य आबादी के लिये सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य 
देखभाल तक पहुंँच में सुधार करेगी।

�	इस पहल का कार्यान्वयन आईपीई ग्लोबल (एक कंपनी) द्वारा 
प्रबंधित एक तकनीकी सहायता इकाई द्वारा किया जाता है।

z	 उद्देश्य:
�	तत्काल, मध्यम और लंबी अवधि में स्वास्थ्य आपात स्थितियों 

को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सुविधाओं में आपूर्ति-पक्ष के अंतराल 
को कम करना।

�	नवोन्मेषी और बाज़ार-आधारित स्वास्थ्य समाधानों को तेज़ी से 
बढ़ाना और अपनाना।

�	उच्च प्रभाव वाले स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ावा देकर स्थायी 
स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिये संसाधनों को जुटाना।

�	सुभेद्य आबादी के लिये सामुदायिक स्तर पर स्थानीय और 
व्यापक समाधान को बढ़ावा देना।

z	 महत्त्व:
�	अटल इनोवेशन मिशन और समृद्ध छोटे एवं मध्यम स्वास्थ्य 

उद्यमों में व्यावसायिक निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिये 
परोपकारी पूंजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का लाभ 
उठाकर इसे स्वास्थ्य सेवा समाधान हेतु निवेश किया जाएगा।

�	यह नई साझेदारी सुभेद्य आबादी तक पहुँचने के लिये समृद्ध के 
प्रयासों को बढ़ाएगी तथा नवाचार और उद्यमिता में अटल 
इनोवेशन मिशन की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी। 

यह समृद्ध कार्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है?
z	 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 

अगस्त 2021 में 'उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि 
(SAMRIDH)' कार्यक्रम के लिये MeitY के स्टार्ट-अप 
एक्सेलेरेटर्स लॉन्च किये।
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z	 इसे भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप के लिये अपने उत्पादों 
और व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित निवेश हेतु एक 
अनुकूल मंच बनाने के लिये लॉन्च किया गया था।

ऑपरेशन आहट 
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ( Railway Protection 
Force- RPF) द्वारा  मानव तस्करी को रोकने हेतु एक राष्ट्रव्यापी 
अभियान शुरू किया गया है।
z	 ‘ऑपरेशन आहट’ (Operation AAHT) के तहत सभी 

लंबी दूरी की ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो 
पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल 
से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

z	 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल औसतन मानव तस्करी के 
लगभग 2,200 मामले दर्ज करता है।

प्रमुख बिंदु 
ऑपरेशन आहट के बारे में:

z	 भारतीय रेलवे, जो हर दिन (महामारी से पहले) 23 मिलियन से 
अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है उन 
संदिग्धों के लिये सबसे बड़ा, तेज़ और सबसे विश्वसनीय वाहक है, 
जो बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं।

z	 ऑपरेशन आहट (Operation AAHT) के तहत बुनियादी 
ढांँचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ितों, स्रोत, मार्ग, गंतव्य, 
संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों/एजेंटों, 
किंगपिन आदि की पहचान करने और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों 
के साथ जानकारी साझा करने हेतु सुराग एकत्र करने, उनके मिलान 
और विश्लेषण करने हेतु किया जा सकता है। 

z	 इसके तहत आरपीएफ खतरे को रोकने में स्थानीय पुलिस की 
सहायता हेतु राज्यों में एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है।

z	 इसके अलावा साइबर सेल द्वारा मानव तस्करी के डिजिटल तरीको 
की तलाश हेतु वेब/सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाएगा साथ ही 
नेपाल, बांग्लादेश तथा म्याँमार की सीमा से लगे ज़िलों से आने 
वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

पीएम-केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम-केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन की 
वैधता को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है, यह पहले 31 दिसंबर, 
2021 तक वैध थी।

पीएम-केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन:
z	 परिचय:

�	यह योजना 29 मई, 2021 को उन बच्चों की सहायता करने के 
उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के 
दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-
पिता को खो दिया था।
�	देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों में अनाथ 

(10,094) तथा जिन्होंने माता-पिता में से किसी एक को 
खो दिया (1,36,910) और परित्यक्त (488) बच्चे 
शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 1,47,492 है।

�	लिंग के आधार पर देखें तो इन 1,47,492 बच्चों में लगभग 
76,508 लड़के, 70,980 लड़कियाँ और चार ट्रांसजेंडर 
शामिल हैं।

�	इस योजना का उद्देश्य बच्चों की निरंतर व्यापक देखभाल और 
सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके 
स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त 
बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान कर 
आत्मनिर्भर बनाना है।

z	 योजना की विशेषताएँ:
�	10 लाख रुपए का कोष:

�	इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख 
रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। 

�	इस कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु के बाद अगले पाँच 
वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान बच्चों की 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मासिक 
वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति हेतु किया जाएगा और 23 वर्ष 
की आयु पूरी करने पर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उपयोग 
के लिये उसे एकमुश्त के रूप में कोष की राशि मिलेगी।

�	बच्चों की शिक्षा
�	छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च केंद्रीय विद्यालयों और निजी 

स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रवेश के माध्यम से 
वहन किया जाएगा।

�	इन बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस या 
शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता भी 
प्रदान की जाएगी, जहाँ ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम-
केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।

�	स्वास्थ्य बीमा:
�	आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को एक 

लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख 
रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल होगा। 
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�	ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशि का 
भुगतान पीएम-केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।

‘पीएम केयर्स’ फंड क्या है?
z	 सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार 

की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु ‘आपात 
स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष’ (PM 
CARES) की स्थापना की है।

z	 पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष 
प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त 
मंत्री शामिल हैं। 

z	 यह कोष सूक्ष्म-दान को सक्षम बनाता है यानी इसमें राशि की सीमा 
निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग 
योगदान करने में सक्षम होते हैं।

z	 यह कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत करने एवं नागरिकों 
की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।

z	 पीएम-केयर्स फंड में किया गया योगदान ‘कॉर्पोरेट सोशल 
रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) के रूप में योग्य है।
कोविड के दौरान सरकार द्वारा बच्चों के लिये की गईं अन्य पहलें: 

z	 बाल स्वराज कोविड-केयर:
�	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने 

देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये एक 
ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल ‘बाल स्वराज (कोविड-केयर)’ तैयार 
किया है।

�	यह उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रीयल टाइम 
मॉनीटरिंग के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन्हें देखभाल और 
सुरक्षा की आवश्यकता है।

z	 पीएम ई-विद्या:
�	17 मई, 2020 को ‘पीएम ई-विद्या’ नामक एक व्यापक पहल 

को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया 
गया था, जो शिक्षा के लिये मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने 
हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी 
प्रयासों को एकीकृत करता है।

�	इसे कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य 
से ‘वन नेशन वन डिजिटल’ प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया 
गया था।

z	 मनोदर्पण:
�	इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय में छात्रों, परिवार के सदस्यों 

और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु 
मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

कुष्ठ रोग
चर्चा में क्यों?

‘कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट इंडिया’ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 
कोविड-19 महामारी और ‘सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन जैसे उपायों 
के कारण अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच चार राज्यों– आंध्र प्रदेश, 
ओडिशा, बिहार व मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग के सक्रिय मामलों की जाँच 
में 62.5% की गिरावट आई है।
z	 महामारी की दूसरी लहर ने कुष्ठ रोग जाँच अभियान पर लगभग 

रोक लगा दी है और संस्थागत व्यवस्था में स्वास्थ्य देखभाल एवं 
विकलांगता प्रबंधन सेवाएँ प्राप्त करने की गुंजाइश काफी कम बची 
है।

z	 इसके अलावा महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 
'संवेदनशील आबादी' एक समरूप इकाई नहीं है। उनकी भेद्यता 
कभी-कभी विभिन्न सामाजिक चरों जैसे- गरीबी, विकलांगता, 
कलंक, बहिष्करण आदि का एक जटिल प्रतिच्छेदन होती है।

कुष्ठ रोग:
z	 जीवाणु संक्रमण: कुष्ठ रोग एक पुराना, प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण 

है। यह ‘माइकोबैक्टीरियम लेप्रे’ नामक जीवाणु के कारण होता है, 
जो एक ‘एसिड-फास्ट रॉड’ के आकार का बेसिलस है।
�	इसे हैनसेन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है।

z	 सबसे पुराने रोगों में से एक: यह इतिहास में सबसे पुराने रोगों में से 
एक है, जो अनादि काल से मानव को पीड़ित करता रहा है।
�	कुष्ठ रोग का लिखित विवरण लगभग 600 ईपू. के दस्तावेज़ों 

में मिलता है।
�	इस रोग की जानकारी हज़ारों वर्ष पहले चीन, मिस्र और भारत 

की सबसे पुरानी सभ्यताओं में देखने को मिलती है।
z	 संक्रमण के क्षेत्र: त्वचा, परिधीय तंत्रिकाएँ, ऊपरी श्वसन पथ और 

नाक।
�	यह एक ऐसी बीमारी है, जो पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से 

समाज से अलग कर देती है।
z	 संचरण का तरीका: मुख्य रूप से प्रभावित व्यक्तियों की साँस में 

मौजूद ड्रापलेट्स/बूंदों (Droplets) से। यह किसी भी उम्र के 
व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है।

z	 लक्षण:
�	त्वचा पर लाल धब्बे।
�	त्वचा पर घाव का होना 
�	हाथ और पैरों में सुन्नपन।
�	पैरों के तलवों में छाले।
�	मांसपेशियों की कमज़ोरी और वज़न का अत्यधिक घटना।
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z	 लॉंग इन्क्यूबेशन पीरियड्स: कुष्ठ रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया 
के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखने में आमतौर पर लगभग 3-5 
साल लगते हैं।
�	लॉंग इन्क्यूबेशन पीरियड्स/लंबी ऊष्मायन अवधि डॉक्टरों के 

लिये यह निर्धारित करना मुश्किल बना देती है कि व्यक्ति कब 
और कहांँ संक्रमित हुआ।

�	यदि समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो कुष्ठ रोग अक्षमता, 
विकृति, हाथों और पैरों में स्थायी तंत्रिका क्षति तथा यहांँ तक कि 
शरीर को संवेदहीन बना सकता है।

z	 इलाज: कुष्ठ रोग के इलाज में मल्टी ड्रग थेरेपी ( Multi-
Drug Therapy- MDT) काफी कारगर है।
कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम:

z	 वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू 
किया गया था। 1970 के दशक में ही मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में 
एक निश्चित इलाज की पहचान की गई थी।

z	 वर्ष 1993-94 से विश्व बैंक समर्थित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन 
परियोजना का पहला चरण  शुरू किया गया। 

z	  राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में भारत सरकार ने कुष्ठ रोग के 
उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया जिसमें वर्ष 2005 तक कुष्ठ रोग 
के मामलों की संख्या को कम करके  <1/10,000 जनसंख्या तक 
सीमित करना था।

z	 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ने दिसंबर, 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर 
एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन 
के लक्ष्य को प्राप्त किया जिसमें  प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम 
मामलों की दर को कुष्ठ उन्मूलन के रूप में परिभाषित किया गया।
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन 2016-2020 हेतु वैश्विक कुष्ठ रणनीति 

दस्तावेज़ देशों के भीतर अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के 
लिये कहता है।

z	 2017 में जागरूकता को बढ़ावा देने और कलंक तथा भेदभाव के 
मुद्दों को संबोधित करने के लिये स्पर्श (SPARSH ) कुष्ठ 
जागरूकता अभियान शुरू किया गया था।
�	अभियान में शामिल उपायों जैसे- संपर्क अनुरेखण, परीक्षा, 

उपचार और कीमोप्रोफिलैक्सिस 
(chemoprophylaxis) से कुष्ठ मामलों की संख्या में 
कमी आने की उम्मीद है।

�	महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों पर विशेष ज़ोर देने की 
उम्मीद है।

�	रोगियों को एमडीटी देना जारी रखने के अलावा नए निवारक 
दृष्टिकोण जैसे कि किमोप्रोफिलैक्सिस 
(Chemoprophylaxis) और इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस 

(Immunoprophylaxis) को संचरण की शृंखला 
को तोड़ने और शून्य रोग की स्थिति तक पहुँचने पर विचार 
किया जा रहा है।

z	 वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र सरकार को कुष्ठ 
रोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया।
�	अदालत ने कहा कि अभियान में ठीक हुए लोगों की सकारात्मक 

तस्वीरों और कहानियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
z	 वर्ष 2019 में लोकसभा ने कुष्ठ रोग को हटाने के लिये एक विधेयक 

पारित किया।
z	 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य 

में एनएलईपी (NLEP) ने अक्तूबर 2019 तक विकलांगता के 
ग्रेड को प्रति मिलियन लोगों पर एक मामले से कम करने के लिये 
व्यापक योजना तैयार की है।

किशोर न्याय प्रणाली
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 
के एक निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज करते हुए 
कहा कि किशोर न्याय संबंधी याचिकाओं को प्रामाणिक तथ्यों पर 
आधारित होना चाहिये।
z	 न्यायालय ने कहा कि यदि किशोर होने की प्रमाणिकता के लिये 

संदिग्ध प्रकृति के दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाते हैं, तो आरोपी को 
किशोर नहीं माना जाएगा, यह देखते हुए कि यह कानून एक 
लाभकारी कानून है।

z	 गौरतलब है कि किशोर अपराधियों (18 वर्ष से कम आयु) को 
‘किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 
2000’ के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है।

z	 इस अधिनियम की धारा 7A के तहत एक आरोपी व्यक्ति ‘किशोर 
होने का दावा’ किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी स्तर पर, 
यहाँ तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी कर सकता है।

भारत में विकसित किशोर न्याय प्रणाली:
z	 किशोर न्याय प्रणाली की परिभाषा: किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों 

से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है 
और जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।
�	भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता 

है।
�	अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व संबंधी 

आयु प्राप्त नहीं की है और किशोर एक ऐसा अवयस्क है जिसने 
कोई अपराध किया है और उसे देखभाल एवं सुरक्षा की 
आवश्यकता है।
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�	भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ‘डॉक्ट्रिन 
ऑफ डोली इनकैपैक्स’ के कारण किसी भी अपराध के लिये 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अपराध 
करने का इरादा रखने में असमर्थ व्यक्ति।

z	 किशोर न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य युवा अपराधियों का पुनर्वास 
और उन्हें दूसरा अवसर प्रदान करना है। 
�	इस सुरक्षा का मुख्य कारण यह है कि बच्चों का मस्तिष्क पूरी 

तरह से विकसित नहीं होता है और उनमें गलत एवं सही की पूरी 
समझ नहीं होती है।

�	यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माता-पिता उचित पालन-
पोषण करने में असमर्थ होते हैं और घरों में हिंसा की घटनाएँ 
होती हैं या ‘एकल पेरेंट’ जो अपने बच्चों को लंबे समय तक 
असुरक्षित छोड़ देते हैं।

�	समाचार, फिल्में, वेब सीरीज़, सोशल मीडिया और शिक्षा की 
कमी का प्रभाव भी बच्चों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 
होने का कारण है।

z	 भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान ने बच्चों की सुरक्षा और विकास 
के लिये मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के 
तहत कुछ प्रावधान किये।

z	 बाल अधिनियम, 1960: इस अधिनियम ने किसी भी परिस्थिति में 
बच्चों के कारावास को प्रतिबंधित किया और देखभाल, कल्याण, 
प्रशिक्षण, शिक्षा, रखरखाव, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान किया।

z	 किशोर न्याय अधिनियम, 1986: बाल अधिनियम को एकरूपता 
प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम,1986 लागू किया गया, 
साथ ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा,1959 के अनुसार, किशोरों की सुरक्षा 
के लिये मानक निर्धारित किये गए।
�	1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को 

अपनाया।
z	 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 

2000: भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम (JJA) को 
निरस्त कर एक नया अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल 
और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लाया गया।
�	इसमें 'कानून के साथ विवाद' और 'देखभाल एवं सुरक्षा की 

आवश्यकता' जैसी बेहतर शब्दावली थी।
�	जिन किशोरों का कानून के साथ टकराव होता है, उन्हें किशोर 

न्याय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिन किशोरों को 
देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें बाल 
कल्याण समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

�	वर्ष 2006 में किशोर अधिनियम में किशोरावस्था को अपराध 
करने की तिथि से माने जाने के लिये संशोधन किया गया था।

z	 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 
2015: इसने किशोर अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित किया है।
�	इस अधिनियम को संसद में काफी विवाद और विरोध के बाद 

पारित किया गया था। इसके द्वारा मौज़ूदा कानून में कई बदलाव 
किये गए हैं।

�	इस अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16-18 आयु 
वर्ग के किशोरों को वयस्कों के रूप में माना गया है।

�	किशोर न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और समाज की 
बदलती परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है।

�	अधिनियम अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की 
स्पष्ट परिभाषा देने के साथ उनके लिये एक संगठित प्रणाली 
प्रदान करता है।

z	 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 
2021: हाल ही में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) 
संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित किया गया है।
�	यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों 

को मज़बूत करने तथा कारगर बनाने का प्रयास करता है। 
�	न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबित हैं तथा 

न्यायालय की कार्यवाही में तीव्रता लाने हेतु अब शक्तियों को 
ज़िला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया गया है।

�	संशोधन में प्रावधान है कि इस तरह के गोद लेने के आदेश जारी 
करने का अधिकार अब ज़िला मजिस्ट्रेट के पास है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
प्रतिवर्ष 03 दिसंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस’ मनाया जाता 

है।
z	 इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर  

दिव्यांगों के लिये पहुँच सुनिश्चित करने हेतु मसौदा मानदंड जारी 
किये गए थे।
दिव्यांगता

z	 दिव्यांगता का आशय प्रायः एक ऐसी स्थिति से है, जिसमें एक 
व्यक्ति विशिष्ट किसी विशेष व्यक्ति के सामान्य मानक की तुलना में 
कई कार्य करने में असमर्थ होता है। 

z	 ‘दिव्यांगता’ शब्द का प्रयोग अक्सर व्यक्तिगत कामकाज को संदर्भित 
करने के लिये किया जाता है, जिसमें शारीरिक हानि, संवेदी हानि, 
संज्ञानात्मक हानि, बौद्धिक हानि, मानसिक बीमारी और विभिन्न 
प्रकार के जीर्ण रोग शामिल हैं।

z	 कुछ विशेषज्ञ ‘दिव्यांगता’ की इस परिभाषा को ‘चिकित्सा मॉडल’ 
पर आधारित मानते हैं।
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प्रमुख बिंदु
z	 पृष्ठभूमि:

�	इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ के 
प्रस्ताव 47/3 द्वारा की गई थी।

�	वर्ष 2006 में ‘कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ 
डिसेबिलिटी’ (CRPD) को भी अपनाया गया था।

�	इसका उद्देश्य सतत् विकास हेतु वर्ष 2030 के एजेंडे के 
कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये समान 
अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करना है।

z	 परिचय:
�	यह दिवस समाज एवं विकास के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांग लोगों 

के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है।
�	इसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 

जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थितियों के 
बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।

z	 दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित आँकड़े:
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 01 बिलियन 

से अधिक लोगों के दिव्यांगता से प्रभावित होने का अनुमान है 
और भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि और और गैर-संचारी रोगों के 
प्रसार के साथ और अधिक बढ़ सकता है।

�	बीते वर्ष (2020) जारी की गई विकलांगता पर ‘राष्ट्रीय 
सांख्यिकी कार्यालय’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 
लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी तरह की शारीरिक या 
मानसिक अक्षमता से प्रभावित है।

z	 2021 के लिये थीम:
�	'एक समावेशी, सुलभ और सतत् पोस्ट-कोविड विश्व की ओर 

दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी'(Leadership 
and participation of persons with 
disabilities toward an inclusive, 
accessible and sustainable post-
COVID-19 world)।

z	 संबंधित पहलें:
�	वैश्विक:

�	वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर एक्शन (WPA): यह विकलांगता 
की रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता को 
बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक रणनीति है, जो विकलांगता 
को सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से 
देखने की आवश्यकता पर भी बल देता है।

�	भारतीय:
�	अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल

�	सुगम्य भारत अभियान
�	दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
�	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये 

विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडिप योजना) 
संबंधित दिवस

z	 4 जनवरी: विश्व ब्रेल दिवस
z	 21 मार्च: विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस
z	 2 अप्रैल: विश्व स्वलीनता (ऑटिज्म) जागरूकता दिवस
z	 23 सितंबर: अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
z	 10 दिसंबर: मानवाधिकार दिवस

स्माइल योजना
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लोकसभा 
में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए यह सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा 
"स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" 
(Support for Marginalized Individuals for 
Livelihood and Enterprise-SMILE) नामक योजना 
तैयार की गई है।
z	 इसमें केंद्रीय क्षेत्रक की 'भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये 

योजना' नामक एक उपयोजना भी शामिल है।
z	 वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट 7 शहरों दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, 

इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना में चल रहा है।

प्रमुख बिंदु
z	 स्माइल योजना के बारे में:

�	भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिये मौजूदा योजनाओं के विलय 
के बाद यह एक नई योजना है।

�	यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय 
निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के 
लिये भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिये पुनर्वास सुनिश्चित 
करती है।
�	मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में 

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित 
किये जाएँगे।

z	 मुख्य केंद्र:
�	इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा 

सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज़, शिक्षा, 
कौशल विकास आदि हैं।
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�	अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब 
व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लाभान्वित किया 
जाएगा।

z	 क्रियान्वयन:
�	इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, 

स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), 
संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।

z	 भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना:
�	यह भिक्षावृत्ति में संग्लन व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार के 

लिये एक व्यापक योजना होगी।
�	इस योजना को चुनिंदा शहरों में पायलट आधार पर लागू किया 

गया है जहाँ भिखारियों की संख्या अधिक है।
�	वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने भिखारियों के कौशल 

विकास कार्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान 
(NISD) को 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त 
एवं विकास निगम (NBCFDC) को 70 लाख रुपए की 
राशि जारी की गई।

z	 भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति:
�	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की 

कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुष और 1,91,997 
महिलाएँ) है और पिछली जनगणना के बाद से इस संख्या में 
वृद्धि हुई है।

�	पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद क्रमश: 
दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता 
है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप में भिखारियों 
की संख्या केवल दो है।

�	केंद्रशासित प्रदेशों में नई दिल्ली में सबसे अधिक 2,187 भिखारी 
थे, उसके बाद चंडीगढ़ मंत इनकी संख्या 121 थी।

�	पूर्वोत्तर राज्यों में असम 22,116 भिखारियों के साथ सूची में 
सबसे ऊपर है, जबकि मिज़ोरम 53 भिखारियों के साथ निचले 
स्थान पर है।

�	हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम के 
तहत विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से हटाने 
के लिये एक याचिका पर विचार करने हेतु सहमत हुआ है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)
z	 NBCFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 

तत्त्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है।
z	 इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी, 

1992 को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया 
था।

z	 इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने हेतु आर्थिक एवं 
विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कौशल विकास व 
स्वरोज़गार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की सहायता करना है।
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (NISD)

z	 NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
(NCR), दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम 
XXI के तहत पंजीकृत है।

z	 यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक केंद्रीय 
सलाहकार निकाय है।

z	 यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान 
संस्थान है।

z	 संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ 
नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य 
सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर 
केंद्रित है।

z	 संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम 
से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान 
करना है।

मैं भी डिजिटल 3.0' अभियान
 चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) 
और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 
‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना के तहत 'मैं भी डिजिटल 
3.0' अभियान शुरू किया।
प्रमुख बिंदु
z	 मैं भी डिजिटल 3.0

�	यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिये डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग 
(DOaT) हेतु एक विशेष अभियान है।

�	इसका उद्देश्य उन स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल रूप से शामिल 
करना है, जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 
ऋण प्रदान किया जा चुका है।

�	इसके तहत ऋण देने वाली संस्थाओं (LIs) को संवितरण के 
समय एक स्थायी क्यूआर कोड और ‘एकीकृत भुगतान 
इंटरफेस’ (UPI) आईडी जारी करने और डिजिटल लेनदेन 
के संचालन में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया 
गया है।

�	इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक एकीकृत आईटी 
प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स सीधे प्रधानमंत्री 
स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिये आवेदन कर सकते 
हैं।
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z	 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
�	परिचय:

�	इसे आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक 
प्रोत्साहन- II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया 
था।

�	इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया है, ताकि स्ट्रीट वेंडरों 
को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये 
किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो 
कोविड -19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित हुए हैं। इसे 700 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के 
साथ लागू किया गया था।

�	उद्देश्य
�	50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करना, जो 

24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग 
कर रहे थे, जिनमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 
भी शामिल थे।

�	1,200 रुपए प्रति वर्ष की राशि तक कैश-बैक प्रोत्साहन के 
माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।।

�	31 जनवरी, 2021 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 
13.82 लाख लाभार्थियों को 1,363.88 करोड़ रुपए के 
ऋण वितरित किये गये हैं।

�	विशेषताएँ:
�	विक्रेता 10,00 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त 

कर सकते हैं। जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों 
में चुकाया जा सकता है।

�	ऋण को समय पर/जल्दी चुकता करने पर, त्रैमासिक 
आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के 
बैंक खातों में 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की 
जाएगी।

�	ऋण की शीघ्र अदायगी पर कोई ज़ुर्माना नहीं लगेगा। 
विक्रेता ऋण की समय पर/शीघ्र अदायगी पर बढ़ी हुई 
ऋण सीमा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

�	चुनौतियाँ:
�	कई बैंक 100 और रु. 500. रुपए के बीच के आवेदन 

स्टांप पेपर पर मांग रहे हैं। 
�	बैंकों द्वारा पैन कार्ड मांगने और यहाँ तक कि आवेदकों के 

CIBIL या क्रेडिट स्कोर की जाँच करने अथवा राज्य के 
अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान पत्र मांगने के भी मामले 
सामने आए हैं, जबकि प्रायः प्रवासी विक्रेता अपने साथ ये 
दस्तावेज़ नहीं रखते हैं।

�	CIBIL स्कोर किसी के क्रेडिट इतिहास का मूल्यांकन है 
और ऋण के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करता है।

�	पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की 
शिकायतें भी सामने आई हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये अन्य पहलें:
z	 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
z	 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
z	 जन-धन योजना।
z	 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996।
z	 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
z	 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

मैं भी डिजिटल 3.0' अभियान
चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) 
और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 
‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना के तहत 'मैं भी डिजिटल 
3.0' अभियान शुरू किया।
प्रमुख बिंदु
z	 मैं भी डिजिटल 3.0

�	यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिये डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग 
(DOaT) हेतु एक विशेष अभियान है।

�	इसका उद्देश्य उन स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल रूप से शामिल 
करना है, जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 
ऋण प्रदान किया जा चुका है।

�	इसके तहत ऋण देने वाली संस्थाओं (LIs) को संवितरण के 
समय एक स्थायी क्यूआर कोड और ‘एकीकृत भुगतान 
इंटरफेस’ (UPI) आईडी जारी करने और डिजिटल लेनदेन 
के संचालन में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया 
गया है।

�	इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक एकीकृत आईटी 
प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स सीधे प्रधानमंत्री 
स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिये आवेदन कर सकते 
हैं।

z	 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
�	परिचय:

�	इसे आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक 
प्रोत्साहन- II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया 
था।
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�	इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया है, ताकि स्ट्रीट वेंडरों 
को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये 
किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो 
कोविड -19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित हुए हैं। इसे 700 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के 
साथ लागू किया गया था।

�	उद्देश्य
�	50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करना, जो 

24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग 
कर रहे थे, जिनमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 
भी शामिल थे।

�	1,200 रुपए प्रति वर्ष की राशि तक कैश-बैक प्रोत्साहन के 
माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।।

�	31 जनवरी, 2021 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 
13.82 लाख लाभार्थियों को 1,363.88 करोड़ रुपए के 
ऋण वितरित किये गये हैं।

�	विशेषताएँ:
�	विक्रेता 10,00 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त 

कर सकते हैं। जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों 
में चुकाया जा सकता है।

�	ऋण को समय पर/जल्दी चुकता करने पर, त्रैमासिक 
आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के 
बैंक खातों में 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की 
जाएगी।

�	ऋण की शीघ्र अदायगी पर कोई ज़ुर्माना नहीं लगेगा। 
विक्रेता ऋण की समय पर/शीघ्र अदायगी पर बढ़ी हुई 
ऋण सीमा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

�	चुनौतियाँ:
�	कई बैंक 100 और रु. 500. रुपए के बीच के आवेदन 

स्टांप पेपर पर मांग रहे हैं। 
�	बैंकों द्वारा पैन कार्ड मांगने और यहाँ तक कि आवेदकों के 

CIBIL या क्रेडिट स्कोर की जाँच करने अथवा राज्य के 
अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान पत्र मांगने के भी मामले 
सामने आए हैं, जबकि प्रायः प्रवासी विक्रेता अपने साथ ये 
दस्तावेज़ नहीं रखते हैं।

�	CIBIL स्कोर किसी के क्रेडिट इतिहास का मूल्यांकन है 
और ऋण के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करता है।

�	पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की 
शिकायतें भी सामने आई हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये अन्य पहलें:
z	 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
z	 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
z	 जन-धन योजना।
z	 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996।
z	 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
z	 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना
चर्चा में क्यों?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन 
(PM-SYM) पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित 
श्रमिकों (Unorganised Workers) का पंजीकरण किया गया 
है।

असंगठित श्रमिक (Unorganised Worker)
z	 असंगठित श्रमिकों में प्रमुख रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, 

मिड डे मील श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची,  कचरा 
उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले श्रमिक, 
स्व-कर्मचारी, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा 
श्रमिक, चमड़ा श्रमिक,  ऑडियो-वीडियो श्रमिक या इसी तरह के 
अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोगों को शामिल किया जाता है।  

z	 देश में ऐसे वर्गों में शामिल असंगठित श्रमिकों  की संख्या 45 करोड़ 
अनुमानित हैं।

प्रमुख बिंदु:
z	 परिचय:

�	PM-SYM श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक 
केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा 
सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की 
जाती है।
�	जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड मैनेजर 

(Pension Fund Manager) होगी और पेंशन 
भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।

z	 पात्रता:
�	एक असंगठित श्रमिक (UW) होना चाहिये।
�	मासिक आय 15000 रुपए या उससे कम।
�	प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच।
�	मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिये।
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�	नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
(ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 
लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो।

�	आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
z	 प्रमुख विशेषताएँ:

�	न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured 
Pension):  
�	PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष 

की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए 
की निश्चित पेंशन मिलेगी।

�	परिवार को पेंशन (Family Pension): 
�	यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) 

की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 
50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के 
जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।

�	यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी 
कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो 
जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल 
होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता 
है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के 
अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

�	अंशदानः
�	अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन 

खाता से ‘ऑटो डेबिट’ (auto-debit) सुविधा के 
माध्यम से किया जाएगा। 

�	PM-SYM 50:50 के अनुपात के आधार पर एक 
स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित 
आयु विशेष अंशदान (Age-Specific 
Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और 
जमा राशि के अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार 
द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण
चर्चा में क्यों?

 वर्ष 2019-20 के लिये नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 
चौथा संस्करण जारी किया है।
z	 "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और 

केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील 
प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान 
करती है।

z	 इससे पहले ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी (GHS) इंडेक्स 2021 को 
न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर 
की साझेदारी में विकसित किया गया था। भारत का स्कोर 42.8 
(100 में से) है और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की 
गिरावट हुई है।

प्रमुख बिंदु:
z	 परिचय:

�	राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 
प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक वार्षिक उपकरण है, 
जिसे वर्ष 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया है।

�	यह 'स्वास्थ्य परिणामों', 'शासन और सूचना' तथा 'प्रमुख 
इनपुट/प्रक्रियाओं' के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर 
आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है।
�	स्वास्थ्य परिणाम:
�	इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर-5 मृत्यु दर, जन्म के समय 

लिंगानुपात जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
�	शासन और सूचना:
�	इसमें स्वास्थ्य से सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों की 

संस्थागत प्रसव और औसत ऑक्यूपेंसी जैसे पैरामीटर 
शामिल हैं।

�	मुख्य इनपुट/प्रक्रियाएँ:
�	इसमें स्वास्थ्य देखभाल में कमी का अनुपात, कार्यात्मक 

चिकित्सा सुविधाएँ, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा 
तपेदिक उपचार आदि शामिल हैं।

z	 विकास:
�	इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी 

सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
(MoHFW) के गहन परामर्श से विकसित किया गया है।

z	 चौथे संस्करण का फोकस/केंद्रीय बिंदु:
�	रिपोर्ट का चौथा दौर वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 की अवधि 

में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील 
सुधार को मापने और उजागर करने पर केंद्रित है।.

z	 राज्यों की रैंकिंग:
�	समान संस्थाओं के मध्य तुलना सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग को 

इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
�	बड़े राज्य: 
�	बड़े राज्यों' की श्रेणी के तहत ‘वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन’ 

(Annual Incremental Progress) के 
मामले में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष रैंकिंग 
वाले तीन राज्य हैं।
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�	छोटे राज्य:
�	‘छोटे राज्यों' की श्रेणी में मिज़ोरम और मेघालय ने 

अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है।
�	केंद्रशासित प्रदेश:
�	केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू और 

कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है।
�	समेकित/ओवरआल:
�	वर्ष 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर 

व्यापक रैंकिंग के तहत 'बड़े राज्यों' में केरल व तमिलनाडु, 
'छोटे राज्यों' में मिज़ोरम व त्रिपुरा और केंद्रशासित प्रदेशों 
में दादरा एवं नगर हवेली व दमन व दीव तथा चंडीगढ़ 
शीर्ष रैकिंग वाले राज्य हैं।

z	 इंडेक्स का महत्त्व:
�	नीति निर्माण:

�	राज्य द्वारा इसका उपयोग नीति निर्माण और संसाधनों के 
आवंटन में किया जाता है।

�	यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद दोनों का 
उदाहरण प्रस्तुत करती है।

�	स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा:
�	यह सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ 

प्रतिस्पर्द्धा एवं क्रॉस-लर्निंग को प्रोत्साहित करता है।
�	इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मज़बूत स्वास्थ्य 

प्रणाली विकसित करने और सेवा वितरण में सुधार करना 
है।

�	सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहायक:
�	इस अभ्यास से स्वास्थ्य संबंधी सतत् विकास लक्ष्यों 

(SDGs) को प्राप्त करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित 
प्रदेशों के प्रयासों में मदद मिलने की आशा है, जिसमें 
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) और अन्य स्वास्थ्य 
परिणामों से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं।

�	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भूमिका:
�	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु 

सूचकांक को जोड़ने में MoHFW के निर्णय से इस 
वार्षिक रिपोर्ट के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह 

योग्य आयु में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
z	 बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 और अन्य 

पर्सनल लॉ में संशोधन कर महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र 
18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी।

z	 यह निर्णय समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व में गठित 
चार सदस्यीय टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित है।

नोट: 
टास्क फोर्स का गठन विवाह की उम्र और स्वास्थ्य एवं सामाजिक 

सूचकांकों जैसे- शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और माताओं तथा  बच्चों के 
पोषण स्तर के साथ इसके संबंध की फिर से जाँच करने के लिये किया 
गया था।

भारत और न्यूनतम विवाह योग्य आयु
z	 वर्तमान कानून: हिंदुओं के लिये, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 

विवाह हेतु लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 
न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।  
�	इस्लाम में यौवन (Puberty) प्राप्त कर चुके नाबालिग के 

विवाह को वैध माना जाता है।
�	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध 

अधिनियम, 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिये क्रमश: 18 
और 21 वर्ष की आयु को विवाह हेतु न्यूनतम आयु के रूप में 
निर्धारित करता है।    

z	 लिंग अंतराल को कम करने हेतु भारत के प्रयास: भारत ने वर्ष 1993 
में ‘महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर 
कन्वेंशन’ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women- CEDAW) की पुष्टि की थी।  
�	इस कन्वेंशन का अनुच्छेद-16 बाल विवाह का कठोरता से 

निषेध करता है और सरकारों से महिलाओं के लिये न्यूनतम 
विवाह आयु का निर्धारण करने एवं उन्हें लागू करने की अपेक्षा 
करता है।

�	वर्ष 1998 से भारत ने विशेष रूप से मानव अधिकारों की सुरक्षा 
पर राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन किया है, जिसे मानवाधिकारों की 
सार्वभौमिक घोषणा, 1948 जैसे अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप 
तैयार किया गया है।   

z	 न्यूनतम आयु निर्धारित करने के कारण: कानून द्वारा विशेष रूप से 
बाल विवाह को गैर-कानूनी घोषित करने और नाबालिगों के साथ 
दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिये विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित 
की गई है।  
�	बाल विवाह महिलाओं को अल्पायु गर्भावस्था (Early 

pregnancy), कुपोषण और हिंसा (मानसिक, भावनात्मक 
और शारीरिक) का शिकार बनाता है।  

�	अल्पायु गर्भावस्था बाल मृत्यु दर में वृद्धि के साथ भी संबद्ध है 
और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।  
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विवाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क
z	 बुनियादी अधिकारों का संरक्षण: अल्पायु विवाह और बाल विवाह 

के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा वस्तुतः उनके बुनियादी अधिकारों 
की सुरक्षा है और यह महत्त्वपूर्ण कदम देश की आधी आबादी के 
लिये व्यापक अधिकार-आधारित ढाँचा प्रदान करने हेतु संबंधित 
विधायी ढाँचे में परिवर्तन को बल देगा।  

z	 लिंग समानता लाना: विशेष विवाह अधिनियम की धारा 2(a) 
महिलाओं के लिये 18 वर्ष जबकि पुरुषों के लिये 21 वर्ष की 
विवाह योग्य कानूनी आयु घोषित करती है, लेकिन यह भेद रखने 
का कोई उचित तर्क मौजूद नहीं है।  
�	जब पुरुषों और महिलाओं के लिये मतदान करने की आयु 

समान हो सकती है, उनके लिये सहमति, स्वेच्छा और वैध रूप 
से किसी अनुबंध में प्रवेश करने की आयु भी समान है, तो फिर 
विवाह के लिये समान आयु क्यों नहीं निर्धारित की जा सकती।

z	 समान कानूनों से समानता की उत्पत्ति: समान कानूनों से समानता की 
उत्पत्ति होती है और सामाजिक परिवर्तन कानूनों के पूर्ववर्ती और 
उनके परिणाम दोनों ही होते हैं। 
�	प्रगतिशील समाजों में कानून में परिवर्तन सामाजिक धारणाओं में 

परिवर्तन लाने की भी वृहत संभावना रखता है। 
z	 महिला सशक्तीकरण को सबल करना: महिलाओं के विकास के 

कई संकेतक होते हैं जिनमें उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में 
वृद्धि एक प्रमुख संकेतक है। 
�	इसके अलावा, उज्ज्वला, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जन-धन 

योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं के 
लाभार्थियों के सबसे बड़े वर्ग के रूप में प्रकट किया है।  

�	विवाह योग्य आयु में समानता के प्रवेश से महिला सशक्तीकरण 
को और बढ़ावा मिलेगा।

विवाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने के विपक्ष में तर्क
z	 आर्थिक रूप से आश्रित महिलाओं को लाभ की संभावना नहीं: 

विवाह योग्य कानूनी आयु में वृद्धि का उद्देश्य भावना के स्तर पर तो 
अच्छा दिखता है, लेकिन सामाजिक जागरूकता में वृद्धि और 
स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार किये बिना यह महिलाओं को 
अधिक लाभ नहीं दे सकेगा। वस्तुस्थिति यह है कि युवा महिलाएँ 
अभी तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं सबल नहीं हो सकी हैं और 
पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव में रहते हुए अपने अधिकारों एवं 
स्वतंत्रता का उपभोग करने में असमर्थ हैं।   

z	 कड़े कानूनों के बावजूद बाल विवाह का उच्च प्रचलन: 18 वर्ष से 
कम आयु के विवाह पर निषेध रखने वाला कानून किसी-न-किसी 
रूप में 1900 के दशक से ही प्रवर्तित रहा है, फिर भी वर्ष 2005 
तक बाल विवाह पर लगभग कोई रोक नहीं लगी थी और 20-24 
आयु वर्ग की महिलाओं में से लगभग आधी महिलाओं का विवाह 
न्यूनतम कानूनी आयु से पहले हो गया था। 

z	 अल्पायु विवाह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं: भले ही प्रत्येक 
पाँच में से एक विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले संपन्न हुआ हो, 
लेकिन देश के आपराधिक रिकॉर्ड में अधिनियम के उल्लंघन का 
कोई उल्लेख शायद ही प्रकट हुआ हो।  

z	 बाल विवाह के उन्मूलन का कोई आश्वासन नहीं: प्रभावित होने 
वाली विवाह योग्य आयु की महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, 
जिनमें से 60% से अधिक का 21 वर्ष से पहले विवाह हो जाता है।  
�	18 वर्ष की आयु से पहले महिलाओं के विवाह का उन्मूलन कर 

सकने की असमर्थता इस बात का कोई आश्वासन नहीं देती कि 
इस आयु को बढ़ाकर 21 किये जाने से अल्पायु विवाह का 
उन्मूलन हो सकेगा। 

z	 माता-पिता द्वारा कानूनों का दुरुपयोग: महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं 
के अनुसार माता-पिता प्रायः इस अधिनियम का दुरूपयोग अपनी 
इच्छा से विवाह करने वाली या बलात विवाह, घरेलू हिंसा और 
शिक्षा सुविधाओं के अभाव से बचने के लिये भाग जाने वाली अपनी 
बेटियों को दंडित करने के लिये करते हैं।   
�	इस प्रकार, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अधिक संभावना यह है 

कि आयु सीमा में परिवर्तन से युवा वयस्कों पर माता-पिता की 
अधिकारिता में और वृद्धि ही होगी।

पोषण स्मार्ट गाँव कार्यक्रम
चर्चा में क्यों?

पोषण अभियान को मज़बूत करने के लिये "पोषण स्मार्ट गाँव" 
नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
z	 यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का 

अमृत महोत्सव का अंग होगा।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	यह पहल प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप 75 गाँवों को गोद 
लेने और उन्हें स्मार्ट गाँव में बदलने को संदर्भित करता है। 

�	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) 
केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय कृषिरत 
महिला संस्थान (ICAR-CIWA) द्वारा कुल 75 गाँवों को 
गोद लिया जाएगा।

z	 उद्देश्य:
�	कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल 

करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और 
व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 20222424

�	कुपोषण को दूर करने के लिये स्थानीय विधि के माध्यम से 
पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना।

�	घरेलू कृषि एवं न्यूट्री-गार्डन के माध्यम से पोषण-संवेदी कृषि 
को क्रियान्वित करना।

z	 पोषण अभियान:
�	परिचय:

�	8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 
सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था।

�	अभियान का उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे 
बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) तथा जन्म के 
समय कम वज़न को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% 
प्रतिवर्ष कम करना है।

�	इसमें वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग 
को 38.4% से कम कर 25% तक करने का भी लक्ष्य 
शामिल है।

�	पोषण 2.0:
�	हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 

2.0 का उद्घाटन किया और सभी आकांक्षी ज़िलों से 
पोषण माह (1 सितंबर, 2021 से) के दौरान एक पोषण 
वाटिका (पोषण उद्यान) स्थापित करने का आग्रह किया।

z	 भारत में कुपोषण परिदृश्य:
�	इस अस्वस्थता से निपटने के लिये दशकों के निवेश के बावजूद 

भारत की बाल कुपोषण दर अभी भी दुनिया में सबसे जोखिमयुक्त 
देशों में से एक है।
�	ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2021): इसकी गणना जनसंख्या 

के कुल अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल 
मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। भारत को 116 देशों 
में 101वें स्थान पर रखा गया है।

�	भारत के कुल रोग भार के 15% के लिये बच्चे और मातृ 
कुपोषण संबंधी समस्या ज़िम्मेदार है।

�	अब तक किये गए 22 राज्यों के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 
सर्वेक्षण (एनएफएचएस) (2019-2021) के पाँचवें दौर के 
आँकड़ों के अनुसार, केवल 9 राज्यों में अविकसित बच्चों की 
संख्या में कमी, 10 राज्यों में कमज़ोर बच्चों में और छह में कम 
वज़न वाले बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई। .

�	शोध से पता चलता है कि भारत में बाल कुपोषण के कारण 
संबंधी हस्तक्षेपों पर खर्च किया गया। 1 अमरीकी डालर 
सार्वजनिक आर्थिक प्रतिफल में वैश्विक औसत से तीन गुना 
अधिक अमरीकी डालर (34.1 से 38.6) उत्पन्न कर सकता 
है।

�	अध्ययनों से पता चलता है कि भारत बाल कुपोषण के कारण 
अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4% तक और अपनी 
उत्पादकता का 8% तक खो देता है।

ग्रीवा कैंसर को कम करने वाली HPV वैक्सीन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में नए शोध में पाया गया है कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस 
(HPV) वैक्सीन महिलाओं में ग्रीवा कैंसर के खतरे को काफी कम कर 
देती है।
z	 यह परिणाम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि टीका 2000 के दशक में पेश 

किया गया था और यह तथ्य हाल ही में सामने आया है कि यह 
कैंसर के खिलाफ प्रभावी है।

प्रमुख बिंदु
z	 निष्कर्ष:

�	ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन ने यूके में उन 
महिलाओं में ग्रीवा कैंसर के मामलों को 87 फीसदी तक कम 
कर दिया, जिन्हें 12 या 13 साल की उम्र में वैक्सीन लगाई गई 
थी।

�	इसने उन महिलाओं में जोखिम को 34% कम कर दिया, 
जिनकी उम्र 16-18 वर्ष थी, जब उन्हें वैक्सीन की पेशकश की 
गई थी।

�	11 वर्षों की अवधि में (2006 से) इस टीके ने लगभग 450 
ग्रीवा कैंसर और लगभग 17,200 पूर्व कैंसर मामलों को रोक 
दिया।

z	 ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer):
�	यह एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय की ग्रीवा की कोशिकाओं 

में होता है।
�	मानव पेपिलोमावायरस (HPV) के विभिन्न उपभेद अधिकांश 

ग्रीवा कैंसर की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
�	HPV के संपर्क में आने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली 

आमतौर पर शरीर को वायरस प्रभावित करने से रोकती है। 
हालाँकि कुछ लोगों में वायरस वर्षों तक जीवित रहता है जिससे 
कुछ गर्भाशय ग्रीवा कोशिकाएँ कैंसर कोशिकाएँ बन जाती हैं।

�	HPV वैक्सीन (Cervarix) कैंसर पैदा करने वाले दो 
उपभेदों HPV 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है।

z	 ह्यूमन पेपिलोमावायरस:
�	मानव पेपिलोमावायरस (HPV) प्रजनन ट्रैक का सबसे आम 

वायरल संक्रमण है।
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�	HPV के 100 से अधिक प्रकार हैं।
�	40 से अधिक प्रकार के HPV सीधे यौन संपर्क के माध्यम से 

फैलते हैं।
�	इन 40 में से दो जननांग कैंसर का कारण बनते हैं, जबकि 

लगभग एक दर्जन HPV गर्भाशय ग्रीवा, गुदा, ऑरोफरीन्जियल, 
पेनाइल, वुल्वर और योनि सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर का 
कारण बनते हैं।

z	 HPV टीकों के प्रकार:
�	क्वाडरिवेलेंट वैक्सीन (गार्डासिल): यह चार प्रकार के HPV 

(HPV 16, 18, 6 और 11) से बचाता है। बाद के दो उपभेद 
जननांग कैंसर का कारण बनते हैं।

�	द्विसंयोजक टीका (Cervarix): यह केवल HPV 16 
और 18 से रक्षा करता है।

�	नॉन-वैलेंट वैक्सीन (गार्डासिल 9): यह HPV के नौ उपभेदों 
से बचाता है।
�	ये टीके ग्रीवा कैंसर से उन महिलाओं और लड़कियों का 

बचाव करते हैं जो अभी तक वायरस के संपर्क में नहीं आई 
हैं।

z	 भारतीय परिदृश्य:
�	भारत में दुनिया के 16-17% सामान्य कैंसर और 27% ग्रीवा 

कैंसर के मामले पाए जाते हैं।
�	इसके अलावा भारत में ग्रीवा कैंसर के लगभग 77% मामलों का 

कारण HPV 16 और 18 हैं।
�	भारत में द्विसंयोजक और क्वाडरिवेलेंट HPV टीकों को वर्ष 

2008 में लाइसेंस दिया गया था और गैर-वैलेंट वैक्सीन को वर्ष 
2018 में लाइसेंस दिया गया था।

�	आधिकारिक तौर पर भारत में पुरुषों के लिये HPV वैक्सीन 
की सिफारिश नहीं की गई है।

कैंसर (Cancer)
z	 यह रोगों का एक बड़ा समूह है जो शरीर के लगभग किसी भी अंग 

या ऊतक में शुरू हो सकता है, जब असामान्य कोशिकाएँ अनियंत्रित 
रूप से बढ़ती हैं, तो शरीर के आस-पास के हिस्सों पर आक्रमण 
करने और/या अन्य अंगों में फैलने के लिये अपनी सामान्य सीमाओं 
से परे जाती हैं। बाद की प्रक्रिया को मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है 
तथा यह कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

z	 कैंसर के अन्य सामान्य नाम नियोप्लाज़्म और मैलिगनेंट ट्यूमर हैं।
z	 पुरुषों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर कैंसर सबसे 

आम प्रकार के कैंसर हैं, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा 
तथा थायराइड कैंसर महिलाओं में सबसे आम हैं।

z	 विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल 
(यूआईसीसी) द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 4 
फरवरी को मनाया जाता है।

संबंधित भारतीय पहल:
z	 कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के 

लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)।
z	 राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG)।

मानव तस्करी को रोकने के लिय ेप्रोटोकॉल: एससीओ
चर्चा में क्यों?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO)ने नई दिल्ली में 
आयोजित अपनी 19वीं बैठक (अभियोजक जनरल की) में मानव 
तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे 
को रोकने और उसका मुकाबला करने हेतु सहयोग को मजबूत करने के 
लिये एक प्रोटोकॉल को अपनाया।
z	  शंघाई सहयोग संगठन का वर्तमान अध्यक्ष ताजिकिस्तान है।

SCO (शंघाई सहयोग संगठन):
z	 इसकी स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य,कज़ाखस्तान, 

ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में एक 
शिखर सम्मेलन में की गई थी।

z	 वर्तमान में इसमें भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, 
पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान जैसे 9 सदस्य 
देश शामिल हैं।
�	भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक बनाया गया था।
�	भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने।
�	ईरान को वर्ष 2021 के SCO समिट में संगठन की सदस्यता 

प्रदान की गई थी।
z	 इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
z	 RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना) SCO का एक 

स्थायी अंग है, जिसका मुख्यालय ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में है।
z	 यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तथा इसकी 

अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक वर्ष के लिये रोटेशन के आधार पर 
की जाती है।

प्रमुख बिंदु
z	 मानव तस्करी:

�	मानव तस्करी के तहत किसी व्यक्ति से बलपूर्वक या दोषपूर्ण 
तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाना या बंधक बनाकर रखना जैसे कृत्य आते हैं, इन तरीको में 
धमकी देना या अन्य प्रकार की जबरदस्ती भी शामिल है।
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�	उत्पीडन में शारीरिक या यौन शोषण के अन्य रूप,बलात् श्रम 
या सेवाएँ,,दास बनाना या ज़बरन शारीर के अंग निकलना आदि 
शामिल हैं।

z	 प्रोटोकॉल के बारे में:
�	व्यक्तियों के अवैध व्यापार के खतरे से निपटने के लिये राष्ट्रीय 

कानूनों के आदान-प्रदान को जारी रखने का आह्वान।
�	तस्करी के पीड़ितों को उनकी पात्रता के दायरे में सुरक्षा और 

सहायता प्रदान करना।
�	 उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में एससीओ के सदस्य राष्ट्रों  के 

शैक्षिक संगठनों के बीच सहयोग विकसित करने का आह्वान, 
इनमें विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी का 
मुकाबला करना शामिल है।

z	 भारत में प्रासंगिक कानून:
�	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम,1956 इस मुद्दे से 

निपटने के लिये प्रमुख कानून है।
�	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 (शोषण के खिलाफ 

अधिकार)।
�	आईपीसी में 25 धाराएँ, जैसे- 366A, 366B, 370 और 374।
�	किशोर न्याय अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) 

अधिनियम तथा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम, बंधुआ श्रम 
(उन्मूलन) अधिनियम आदि।

z	 मानव तस्करी से निपटने के भारत के प्रयास:
�	जुलाई 2021 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानव 

तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, 
देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी 
किया।

�	भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (पलेर्मो कन्वेंशन) पर 
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है, जिसमें अन्य लोगों के 
बीच विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने 
और दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है।

�	भारत ने वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी 
को रोकने और उनका मुकाबला करने हेतु सार्क कन्वेंशन की 
पुष्टि की है।

�	मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा 
विभिन्न निर्णयों को संप्रेषित करने और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु गृह 
मंत्रालय (MHA) में वर्ष 2006 में एंटी-ट्रैफिकिंग नोडल 
सेल की स्थापना की गई थी।

�	न्यायिक संगोष्ठी: निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों को 
प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिये मानव तस्करी पर 
न्यायिक संगोष्ठी उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जाती 
है।

�	गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से 
'व्यक्तियों की तस्करी’ के विरुद्ध भारत में कानून प्रवर्तन 
प्रतिक्रिया को मज़बूत करने की एक व्यापक योजना के तहत 
देश के 270 ज़िलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की 
स्थापना हेतु फंड जारी किया है।

�	उज्ज्वला योजना वर्ष 2007 में बच्चों और महिलाओं की तस्करी 
को समाप्त करने के लिये शुरू की गई थी। इस योजना का 
उद्देश्य यौन शोषण के लिये तस्करी को रोकना, बचाव, पुनर्वास 
और उन्हें स्वदेश भेजना है।

�	"स्वाधार गृह योजना", "सखी", "महिला हेल्पलाइन का 
सार्वभौमिकरण" जैसी विभिन्न पहलें हिंसा से प्रभावित महिलाओं 
की चिंताओं को दूर करने के लिये सहायक संस्थागत ढाँचे और 
तंत्र प्रदान करती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे
चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति 
न्यायपालिका की संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते 
हुए कहा कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को ‘वन-साइज़-फिट-
फॉर-ऑल’ के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये।
z	 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति विभिन्न तरह के खतरों का 

सामना करता है, जिसमें शारीरिक और भावनात्मक (प्यार, दुख व 
खुशी) दोनों शामिल हैं, जो कि मानव मन एवं भावनाओं की 
बहुआयामी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग तरह से व्यवहार करते 
हैं।

z	 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्तूबर को मनाया 
जाता है।

प्रमुख बिंदु
z	 मानसिक स्वास्थ्य:

�	विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानसिक 
स्वास्थ्य का आशय ऐसी स्थिति से है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी 
क्षमताओं को एहसास करता है, जीवन में सामान्य तनावों का 
सामना कर सकता है, उत्पादक तरीके से कार्य कर सकता है 
और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है।

�	शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के 
प्रत्येक चरण अर्थात् बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता के 
दौरान महत्त्वपूर्ण होता है।
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z	 चुनौतियाँ:
�	उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य भार: भारत के नवीनतम राष्ट्रीय 

मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, पूरे देश में 
अनुमानत: 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 
की आवश्यकता है।

�	संसाधनों का अभाव: भारत में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 
मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या का अनुपात काफी 
कम है जिनमें मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), 
मनोवैज्ञानिक (0.07) और सामाजिक कार्यकर्ता (0.07) 
शामिल हैं।
�	स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 1 प्रतिशत से भी कम 

वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाता है जिसके चलते 
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंँच में सार्वजनिक बाधा 
उत्पन्न हई है।

�	अन्य चुनौतियाँ: मानसिक बीमारी के लक्षणों के प्रति जागरूकता 
का अभाव, इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखना और 
विशेष रूप से बूढ़े एवं निराश्रित लोगों में मानसिक रोग के 
लक्षणों की अधिकता, रोगी के इलाज हेतु परिवार के सदस्यों में 
इच्छा शक्ति का अभाव इत्यादि के कारण सामाजिक अलगाव 
की स्थिति उत्पन्न होती है।
�	इसके परिणामस्वरूप उपचार में एक बड़ा अंतर देखा गया 

है। उपचार में यह अंतर किसी व्यक्ति की वर्तमान मानसिक 
बीमारी को और अधिक खराब स्थिति में पहुँचा देता है।

�	पोस्ट-ट्रीटमेंट गैप: मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार 
के बाद उनके उचित पुनर्वास की आवश्यकता होती है जो 
वर्तमान में मौजूद नहीं है।

�	गंभीरता में वृद्धि: आर्थिक मंदी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य 
समस्याएँ बढ़ जाती हैं, इसलिये आर्थिक संकट के समय विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

z	 सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
�	संवैधानिक प्रावधान: सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 

अनुच्छेद-21 के तहत स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार के 
रूप में स्वीकार किया है।

�	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): मानसिक 
विकारों के भारी बोझ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य 
पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये सरकार वर्ष 1982 से 
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को लागू 
कर रही है।
�	वर्ष 2003 में दो योजनाओं को शामिल करने हेतु इस 

कार्यक्रम को सरकार द्वारा पुनः रणनीतिक रूप से तैयार 
किया गया, जिसमें राजकीय मानसिक अस्पतालों का 

आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों 
की मानसिक विकारों से संबंधित इकाइयों का उन्नयन 
करना शामिल था।

�	मानसिक स्वास्थ्यकर अधिनियम, 2017: यह अधिनयम प्रत्येक 
प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित 
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुँच की गारंटी 
देता है।
�	अधिनयम ने आईपीसी की धारा 309 (Section 309 

IPC) के उपयोग को काफी कम कर दिया है और 
केवल अपवाद की स्थिति में आत्महत्या के प्रयास को 
दंडनीय बनाया गया है।

�	किरण हेल्पलाइन: वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के 
विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे 
लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री 
हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की थी।

‘हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडिल’
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘नीति आयोग’ ने ‘हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग 
मिडिल’ शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।
z	 यह रिपोर्ट भारतीय आबादी में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के अंतराल को 

प्रस्तुत करती है और इस समस्या से निपटने के लिये समाधान प्रदान 
करती है।

प्रमुख बिंदु
z	 स्वास्थ्य बीमा का महत्त्व:

�	स्वास्थ्य बीमा भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के विरुद्ध 
वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु ‘आउट-ऑफ पॉकेट’ (OOP) 
व्यय को एकत्रित करने का एक तंत्र है।

�	स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से पूर्व-भुगतान, जोखिम-पूलिंग और 
स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण  होने वाले व्यापक व्यय से 
बचाव के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आया 
है।

�	इसके अलावा प्री-पेड पूल फंड भी स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान 
की दक्षता में सुधार कर सकते हैं।

z	 स्वास्थ्य बीमा: आवश्यकता और परिदृश्य:
�	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना: स्वास्थ्य बीमा 

कवरेज का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण कदम है और सार्वभौमिक 
स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने के भारत के प्रयास में 
मददगार होगा।
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�	स्वास्थ्य पर कम सरकारी व्यय ने सार्वजनिक क्षेत्र में 
स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता को बाधित किया 
है।

�	यह अधिकांश व्यक्तियों- लगभग दो-तिहाई को महँगे निजी 
क्षेत्र में इलाज कराने को मज़बूर करता है।

�	अत्यधिक ‘आउट-ऑफ पॉकेट’ व्यय: भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में 
स्वास्थ्य पर कम सार्वजनिक व्यय, अत्यधिक ‘आउट-ऑफ 
पॉकेट’ व्यय और प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाओं हेतु वित्तीय सुरक्षा 
के अभाव जैसी विशेषताएँ मौजूद हैं।

�	‘मिसिंग मिडिल’: रिपोर्ट के अनुसार, कम-से-कम 30% 
आबादी या 40 करोड़ व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य संबंधी किसी 
भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा मौजूद नही है, ऐसे लोगों को इस 
रिपोर्ट में ‘मिसिंग मिडिल’ के रूप में संदर्भित किया गया है।
�	‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-

PMJAY) और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएँ, 
आबादी के निचले 50% हिस्से को अस्पताल में भर्ती 
संबंधी व्यापक कवर प्रदान करती हैं।

�	लगभग 20% आबादी यानी 25 करोड़ व्यक्ति- सामाजिक 
स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा के 
माध्यम से कवर किये जाते हैं।

�	मौजूदा स्वास्थ्य बीमा ‘मिसिंग मिडिल’ श्रेणी के लिये उपयुक्त 
नहीं:
�	निम्न लागत वाले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के अभाव में 

‘मिसिंग मिडिल’ श्रेणी को स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त नहीं हो 
पाता है।

�	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और AB-
PMJAY सहित सरकारी सब्सिडी वाले बीमा जैसे 
किफायती अंशदायी उत्पादों को इस श्रेणी के लिये 
डिज़ाइन नहीं किया गया है।

z	 अनुशंसित बीमा मॉडल: रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज 
बढ़ाने के लिये तीन मॉडलों की सिफारिश की गई है:
�	व्यापक एवं विविध जोखिम पूल का निर्माण: निजी अंशदायी 

स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की सफलता के लिये एक व्यापक एवं 
विविध जोखिम पूल के निर्माण की आवश्यकता होती है।
�	इसके लिये सरकार को सूचना शिक्षा अभियानों के माध्यम 

से स्वास्थ्य बीमा के विषय में उपभोक्ता जागरूकता का 
निर्माण करना चाहिये।

�	एक संशोधित, मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित 
करना: स्वास्थ्य बीमा की लागत यानी प्रीमियम को कम करने 
की ज़रूरत है, जो ‘मिसिंग मिडिल’ श्रेणी की सामर्थ्य के 
अनुरूप हो।

�	उदाहरण के लिये ‘आरोग्य संजीवनी’ को और अधिक 
किफायती एवं व्यापक बनाया जा सकता है।

�	आरोग्य संजीवनी ‘भारतीय बीमा नियामक विकास 
प्राधिकरण’ (IRDAI) द्वारा अप्रैल 2020 में शुरू किया 
गया एक मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है।

�	सरकारी सब्सिडी वाला स्वास्थ्य बीमा: इस मॉडल का उपयोग 
‘मिसिंग मिडिल’ श्रेणी के उन हिस्सों के लिये किया जा सकता 
है, जिन्हें उपरोक्त स्वैच्छिक अंशदायी मॉडल के लिये भुगतान 
करने की सीमित क्षमता के कारण कवर नहीं किया जा सका है।
�	मध्यम अवधि में एक बार जब PMJAY का आपूर्ति 

और उपयोग पक्ष मज़बूत हो जाता है, तो ‘मिसिंग मिडिल’ 
श्रेणी में स्वैच्छिक योगदान की अनुमति देने हेतु उसकी 
बुनियादी अवसंरचना का भी लाभ उठाया जा सकता है।

�	सरकार बीमाकर्त्ताओं की परिचालन एवं वितरण लागत को 
कम करने हेतु उपभोक्ता डेटा और बुनियादी अवसंरचना 
को सार्वजनिक कर सकती है।

श्वसन प्रणाली पर पराली जलाने का प्रभाव
चर्चा में क्यों?

पंजाब में किये गए एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, पराली 
जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण ने स्थानीय स्तर पर फेफड़ों की 
कार्यक्षमता को काफी प्रभावित किया है और यह ग्रामीण पंजाब में 
महिलाओं के लिये विशेष रूप से हानिकारक साबित हुआ है।
z	 यह अध्ययन मुख्यतः दो चरणों में आयोजित किया गया था: पहला 

अक्तूबर 2018 में और दूसरा मार्च-अप्रैल 2019 में।

प्रमुख बिंदु
z	 उच्च PM2.5 स्तर:

�	दोनों चरणों के बीच ‘PM2.5’ (पार्टिकुलेट मैटर-2.5) की 
सांद्रता 100 ग्राम/घनमीटर से बढ़कर 250 ग्राम/घनमीटर अथवा 
दोगुनी से अधिक हो गई।
�	PM2.5 उन कणों को संदर्भित करता है, जिनका व्यास 

2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है (मानव बाल की तुलना 
में 100 गुना अधिक पतला)।

�	इसके कारण श्वसन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं 
और दृश्यता में भी कमी होती है। यह एक अंतःस्रावी 
विघटनकर्त्ता है, जो इंसुलिन स्राव और इंसुलिन 
संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है, इस प्रकार यह 
मधुमेह में योगदान देता है।
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�	अध्ययन के दौरान इसका स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 
निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों से लगभग 10-15 गुना अधिक 
पाया गया, हालाँकि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
(CPCB) द्वारा अनुमेय मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
मानकों से अधिक हैं।
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन: PM2.5 की वार्षिक औसत 

सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी 
चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 15 
माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये।

�	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: PM2.5 की वार्षिक औसत 
सांद्रता 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी 
चाहिये, जबकि 24 घंटे का औसत एक्सपोज़र 60 
माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये।

z	 प्रभाव:
�	सभी आयु समूहों (10-60 वर्ष) में सांस लेने में तकलीफ, 

त्वचा पर चकत्ते, आँखों  में खुजली आदि सहित अधिकांश 
लक्षणों में दो से तीन गुना वृद्धि देखी गई।
�	सबसे अधिक श्वसन संबंधी शिकायतें बुजुर्ग आबादी 

(>40-60) द्वारा दर्ज की गई थीं।
�	PM2.5 सांद्रता में वृद्धि के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता में 

गिरावट दर्ज की गई।
�	पुरुषों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में 10-14% की गिरावट 

हुई और सभी आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 15-
18% की गिरावट देखी गई।

पराली जलाना: 
z	 परिचय:

�	पराली जलाना, अगली फसल बोने के लिये फसल के अवशेषों 
को खेत में आग लगाने की क्रिया है।

�	इसी क्रम में सर्दियों की फसल (रबी की फसल) की बोआई 
हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कम अंतराल पर की जाती 
है तथा अगर सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बोआई में 
देरी होती है तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, इसलिये 
पराली को जलाना पराली की समस्या का सबसे सस्ता और तीव्र 
तरीका है।

�	पराली जलाने की यह प्रक्रिया अक्तूबर के आसपास शुरू होती 
है और नवंबर में अपने चरम पर होती है, जो दक्षिण-पश्चिम 
मानसून की वापसी का समय भी है।

z	 पराली जलाने का प्रभाव:
�	प्रदूषण:

�	खुले में पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में 
ज़हरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें मीथेन (CH4), 

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक 
यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक 
एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं।

�	वातावरण में छोड़े जाने के बाद ये प्रदूषक वातावरण में 
फैल जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुज़र 
सकते हैं तथा अंततः स्मॉग की मोटी चादर बनाकर मानव 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

�	मिट्टी की उर्वरता:
�	भूसी को ज़मीन पर जलाने से मिट्टी के पोषक तत्त्व नष्ट 

हो जाते हैं, जिससे यह कम उर्वरक हो जाती है।
�	गर्मी उत्पन्न होना:

�	पराली जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी में प्रवेश करती है, 
जिससे नमी और उपयोगी रोगाणुओं को नुकसान होता है।

z	 पराली जलाने के विकल्प:
�	पराली का स्व-स्थाने (In-Situ) प्रबंधन: ज़ीरो-टिलर 

मशीनों और जैव-अपघटकों के उपयोग द्वारा फसल अवशेष 
प्रबंधन।

�	इसी प्रकार, बाह्य-स्थाने (Ex-Situ) प्रबंधन : जैसे मवेशियों 
के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग करना।

�	प्रौद्योगिकी का उपयोग- उदाहरण के लिये टर्बो हैप्पी सीडर 
(Turbo Happy Seeder-THS) मशीन, जो 
पराली को जड़ समेत उखाड़ फेंकती है और साफ किये गए क्षेत्र 
में बीज भी बो सकती है। इसके बाद पराली को खेत के लिये 
गीली घास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

�	फसल पैटर्न बदलना: यह गहरा और अधिक मौलिक समाधान 
है।

�	बायो एंजाइम-पूसा: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 
(Indian Agriculture Research Institute) 
ने बायो एंजाइम-पूसा (bio enzyme-PUSA) के रूप 
में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है।
�	यह अगले फसल चक्र के लिये उर्वरक के खर्च को कम 

करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि  करता 
है।

z	 अन्य कार्य योजना:
�	पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  (NCR) राज्यों और राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD)  ने कृषि पराली 
जलाने की समस्या से निपटने के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन 
आयोग द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर निगरानी के लिये 
विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।
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 ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम’ द्वारा ‘ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 
इंडेक्स’ का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया।
z	 यह दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक ‘डेटा-संचालित 

वैश्विक विश्लेषण’ है जो ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार 
‘नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के 
प्रावधानों की समीक्षा कर रही है।

z	 ‘हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम’ नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है 
जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से ‘वॉर ऑन ड्रग्स’ को चुनौती देना, 
नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना और नुकसान में 
कमी के लिये संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है।

प्रमुख बिंदु
z	 सूचकांक के बारे में: यह एक अनूठा उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर 

की दवा नीतियों का दस्तावेज़ीकरण, माप और तुलना करता है।
�	यह प्रत्येक देश को स्कोर और रैंकिंग प्रदान करता है जो दर्शाता 

है कि उनकी दवा नीतियाँ और कार्यान्वयन मानव अधिकारों, 
स्वास्थ्य और विकास के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के साथ कितना 
संरेखित है।

�	यह सूचकांक दवा नीति के क्षेत्र में एक आवश्यक जवाबदेही 
और मूल्यांकन तंत्र प्रदान करता है।

�	यह दुनिया के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले 30 देशों के 
प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

z	 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
�	दमन और दंड आधारित दवा नीतियों के आधार पर वैश्विक 

नेतृत्व ने कुल मिलाकर बहुत कम (केवल 48/100) औसत 
स्कोर के साथ अंक प्राप्त किये हैं और केवल शीर्ष रैंकिंग वाला 
देश (नॉर्वे) 74/100 तक पहुँच गया है।

�	दवा नीति के कार्यान्वयन पर नागरिक समाज के विशेषज्ञों के 
मानक और अपेक्षाएँ हर देश में अलग-अलग होती हैं।

�	असमानता वैश्विक दवा नीतियों में गहराई तक व्याप्त है, शीर्ष 
क्रम के 5 देशों ने सबसे निचले क्रम के 5 देशों की तुलना में 3 
गुना अधिक अंक प्राप्त किये हैं।
�	यह आंशिक रूप से ‘वॉर ऑन ड्रग्स’ दृष्टिकोण की 

औपनिवेशिक विरासत के कारण है।
�	नशीली दवाओं से संबंधित नीतियाँ सामाजिक-आर्थिक स्थिति 

में हाशिये पर पड़े लोगों को उनके लिंग, जातीयता, यौन 
अभिविन्यास के आधार पर असमान रूप से प्रभावित करती हैं।

�	राज्य की नीतियों और उन्हें ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया 
जाता है, के बीच व्यापक असमानताएँ हैं।

�	कुछ अपवादों को छोड़कर औषधि नीति प्रक्रियाओं में नागरिक 
समाज और प्रभावित समुदायों की सार्थक भागीदारी अत्यंत 
सीमित है।

z	 भारत का प्रदर्शन:
�	रैंकिंग:

�	30 देशों में भारत का स्थान 18वाँ है। इसका कुल स्कोर 
46/100 है।

�	स्कोर:
�	अत्यधिक सज़ा और प्रतिक्रियाओं के प्रावधान के आधार 

पर इसका स्कोर 63/100 है।
�	स्वास्थ्य और हानि में कमी के मामले में 49/100 है।
�	आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की आनुपातिकता में 38/100 

है।
�	दर्द और पीड़ा से राहत के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 

नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुँच में 33/100 है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक :  
नीति आयोग

 चर्चा में क्यों?
हाल ही में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 

जारी किया है।
z	 इससे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और 

ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) 
द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया 
था।

प्रमुख बिंदु
z	 परिचय:

�	MPI गरीबी को उसके कई आयामों में मापने का प्रयास करता 
है और वास्तव में प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर मौज़ूदा 
गरीबी के आँकड़े प्रदान करता है। 

�	वैश्विक MPI 2021 के अनुसार, 109 देशों में भारत की रैंक 
66वीं है। राष्ट्रीय  MPI परियोजना का उद्देश्य वैश्विक MPI 
रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक 
सुधार संबंधी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिये विश्व स्तर 
पर गठबंधन के साथ-साथ भारत के लिये एक व्यवस्थित 
एमपीआई सुनिश्चित करना है।
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�	इसके तीन समान रूप से भारित आयाम हैं - स्वास्थ्य, शिक्षा 
और जीवन स्तर।
�	इन तीन आयामों को 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है, 

जैसे- पोषण, स्कूल में नामांकन, स्कूली शिक्षा, पेयजल, 
स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि।

z	 कार्यप्रणाली और डेटा:
�	राष्ट्रीय एमपीआई के मापन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 

(UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट 
इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत 
एवं मज़बूत कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाता है।

�	राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय 
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) पर आधारित है, 
जिसे वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। 
�	NFHS-4 के डेटा का उपयोग केंद्र सरकार की विभिन्न 

योजनाओं के बड़े पैमाने पर शुरू होने से पहले स्थिति के 
मापन हेतु आधारभूत बहुआयामी गरीबी पर एक उपयोगी 
स्रोत के रूप में कार्य करता है।

�	NFHS-4 का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, 
बिजली, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, स्कूल 
में नामांकन, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आदि में सुधार 
के उपाय करना है। 

�	हालाँकि यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि NFHS-
5 डेटा फैक्टशीट से प्राप्त प्रारंभिक अवलोकन उन स्वच्छ 
खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुँच में 
सुधार का सुझाव देती है, जो कि अभाव का संकेत देते हैं।

z	 सूचकांक के निष्कर्ष:
�	गरीबी का स्तर:

�	बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे 
अधिक है, इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान 
है जहाँ बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है।

�	केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम गरीबी स्तर दर्ज 
किया गया, इसके बाद पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और 
सिक्किम का स्थान है।

�	कुपोषित लोग:
�	बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके 

बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 
स्थान है।

z	 सूचकांक का महत्त्व:
�	सार्वजनिक नीति उपकरण स्थापित करने में योगदान:

�	सूचकांक का विकास एक सार्वजनिक नीति उपकरण 
स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है जो 

बहुआयामी गरीबी का निरीक्षण करता है, साक्ष्य-आधारित 
और केंद्रित हस्तक्षेपों को सूचित करता है, ताकि यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि विकास की दौड़ में कोई भी 
पीछे न छूटे।

�	गरीबी की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करना:
�	यह देश में गरीबी की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है, 

साथ ही उन क्षेत्रों - राज्य या ज़िलों, एवं विशिष्ट क्षेत्रों का 
और अधिक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो मौजूदा 
मौद्रिक गरीबी आंँकड़ों के लिये एक पूरक के रूप में कार्य 
करता है।

�	सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक:
�	यह सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable 

Development Goals-SDGs) के लक्ष्य-2 
की प्रगति को मापने की दिशा में योगदान देता है, जिसका 
उद्देश्य गरीबी में जीवन यापन करने वाले सभी उम्र के 
पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम-से-कम 
आधा करना है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021
चर्चा में क्यों?   

हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021 (Global 
Nutrition Report) के अनुसार, भारत ने एनीमिया 
(Anaemia) और चाइल्डहुड वेस्टिंग (Childhood 
Wasting)  पर कोई प्रगति नहीं की है।

वैश्विक पोषण लक्ष्य:
z	 वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा (विश्व स्वास्थ्य संगठन की 

निर्णय लेने वाली संस्था) ने वर्ष 2025 तक के लिये छह पोषण 
लक्ष्यों की पहचान की है, जो निम्नलिखित हैं:
�	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को 40% तक कम 

करना।
�	19-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार 

को 50% तक कम करना।
�	बच्चो में जन्म के समय कम वज़न की समस्या में 30% की 

कमी सुनिश्चित करना।
�	बचपन में अधिक वज़न न बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करना।
�	पहले छह महीनों में स्तनपान की दर को कम-से-कम 50% 

तक बढ़ाना। 
�	चाइल्डहुड वेस्टिंग को 5% से कम करना और इसे बनाए 

रखना।
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प्रमुख बिंदु 
z	 रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

�	वैश्विक पोषण लक्ष्य:
�	प्रगति के वर्तमान स्तर या दर पर वैश्विक पोषण लक्ष्यों को 

वर्ष 2025 तक विश्व स्तर पर अधिकांश देशों द्वारा हासिल 
नहीं किया जा सकेगा।

�	डेटा उपलब्धता में बदलाव/परिवर्तन:
�	194 देशों में वैश्विक पोषण लक्ष्यों की दिशा में डेटा 

उपलब्धता और प्रगति में पर्याप्त भिन्नता है।
�	वर्ष 2025 तक केवल सात देश छह मातृ, शिशु और युवा 

बाल पोषण लक्ष्यों में से चार को पूरा करने की दिशा पर 
अग्रसर हैं, जबकि कोई भी देश वयस्क मोटापे में वृद्धि को 
रोकने या नमक/सोडियम सेवन में 30% की सापेक्ष कमी 
हासिल करने की दिशा पर अग्ररसर नहीं है।

�	कोविड-19 का प्रभाव:
�	कोविड-19 महामारी वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने 

की दिशा में प्रगति में बाधक है।
�	महामारी ने अनुमानित अतिरिक्त 155 मिलियन लोगों को 

विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया गया है, 
जबकि आहार से संबंधित जीर्ण रोग वाले लोग कोविड-19 
के बदतर परिणामों का अनुभव कर रहे हैं।

�	आहार सुधार में अल्प प्रगति:
�	पिछले दशक में आहार में सुधार करने में बहुत कम प्रगति 

हुई है और वयस्कों की होने वाली कुल मौतों में से एक-
चौथाई का कारण खराब आहार है।

�	वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:
�	खाद्य उत्पादन वर्तमान में विश्व स्तर पर सभी ग्रीनहाउस 

गैस उत्सर्जन का एक-तिहाई से अधिक का उत्पन्न करता 
है और पर्यावरण संसाधनों की अत्यधिक मात्रा का उपयोग 
करता है।

�	सतत् विकास लक्ष्य:
�	कोई भी क्षेत्र आहार और खाद्य प्रणाली से संबंधित स्वास्थ्य 

एवं पर्यावरणीय बोझ को सीमित करने के उद्देश्य से सतत् 
विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं 
कर रहा है।

z	 भारत-विशिष्ट आँकड़े:
�	एनीमिक भारतीय महिलाएँ:

�	15-49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएँ 
एनीमिया से पीड़ित हैं।

�	वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच एनीमिक भारतीय 
महिलाओं की संख्या 52.6% से बढ़कर 53% हो गई है।

�	चाइल्डहुड वेस्टिंग:
�	5 वर्ष से कम उम्र के 17% से अधिक भारतीय बच्चे इससे 

प्रभावित हैं।
�	भारत भी उन 23 देशों में शामिल है, जिन्होंने 'चाइल्डहुड 

वेस्टिंग' को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है 
या वहाँ स्थिति और खराब हो रही है।

�	वेस्टिंग से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनका वज़न उनकी 
ऊँचाई के हिसाब से कम है।

�	चाइल्ड स्टंटिंग:
�	5 वर्ष से कम उम्र के 34% से अधिक बच्चे अभी भी इससे 

प्रभावित हैं।
�	भारत उन 53 देशों में से एक है, जो जल्द ही स्टंटिंग के 

लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।
�	स्टंटिंग, उम्र के अनुसार कम ऊँचाई को संदर्भित करता है।

�	चाइल्डहुड ओवरवेट:
�	भारत उन 105 देशों में से एक है, जो जल्द ही चाइल्डहुड 

ओवरवेट के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।
�	भारत द्वारा प्राप्त किये गए लक्ष्य:

�	भारत ने 13 वैश्विक पोषण लक्ष्यों में से 7 को पूरा कर 
लिया है, जिसमें सोडियम का सेवन, बढ़ा हुआ रक्तचाप 
(पुरुष व महिला दोनों), मोटापा (पुरुष और महिला 
दोनों) तथा मधुमेह (पुरुष एवं महिला दोनों) शामिल हैं।

z	 सुझाव:
�	वित्त को बढ़ाना: 

�	असंतुलित आहार और कुपोषण को समाप्त करने के लिये 
प्रयासों और वित्तीय निवेशों हेतु कदम उठाए जाने की 
आवश्यकता है।

�	समग्र दृष्टिकोण: 
�	सभी के लिये एक स्वस्थ भविष्य बनाने हेतु असंतुलित 

आहार और कुपोषण को समग्र तथा स्थायी रूप से संबोधित 
किया जाना चाहिये।

�	जवाबदेही और निगरानी:
�	आवश्यक प्रगति की पहचान करने हेतु बेहतर डेटा, 

व्यापक जवाबदेही और व्यवस्थित निगरानी महत्त्वपूर्ण है।
वैश्विक पोषण रिपोर्ट: 
z	 वर्ष 2013 में संपन्न पहले 'न्यूट्रीशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट' 

(N4G) के बाद इसकी कल्पना की गई थी।
z	 पहली रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई थी।
z	 यह वैश्विक, क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के मध्य विश्व की पोषण 

स्थिति के बारे में विवरण प्रदान करती है और इसे सुधारने के प्रयासों 
पर एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करती है।
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z	 यह एक बहु-हितधारक पहल है, जिसमें एक हितधारक समूह, 
स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह और सचिवालयी रिपोर्ट शामिल हैं।

शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी' पर रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के सबसे अमीर लोगों 
की तुलना में पुरुषों और महिलाओं में सबसे गरीब लोगों की जीवन 
प्रत्याशा क्रमशः 9.1 वर्ष और  6.2 वर्ष कम है।
प्रमुख बिंदु
z	 रिपोर्ट के संदर्भ में:

�	यह रिपोर्ट भारत के शहरों में स्वास्थ्य कमज़ोरियों और 
असमानताओं को दर्शाती है।

�	यह अगले दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पहुँच 
और लागत तथा फ्यूचर-प्रूफिंग (Future-Proofing) 
सेवाओं में संभावनाओं पर भी ध्यान देती है।

�	इसे हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा पूरे भारत में 
17 क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से जारी किया गया 
था।

z	 रिपोर्ट के निष्कर्ष:
�	शहरी लोगों की संख्या:

�	भारत के एक-तिहाई लोग अब शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, इस 
खंड में लगभग 18% (वर्ष 1960) से 34% (वर्ष 2019 
में) तक की तीव्र वृद्धि देखी जा रही है।

�	शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं।
�	अराजक शहरी स्वास्थ्य शासन:

�	रिपोर्ट में गरीबों पर रोगों के अधिक बोझ का पता लगाने 
के अलावा एक अराजक शहरी स्वास्थ्य शासन की ओर 
भी इशारा किया गया है, जहाँ बिना समन्वय के सरकार के 
भीतर और बाहर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की बहुलता 
शहरी स्वास्थ्य शासन के लिये चुनौती है।

�	गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ:
�	गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ और शहरी स्थानीय निकायों 

द्वारा स्वास्थ्य देखभाल में कम निवेश भी एक बड़ी चुनौती 
है।

z	 सुझाव:
�	सामुदायिक भागीदारी और शासन को मज़बूत करना।
�	कमज़ोर वर्ग की आबादी, विभिन्न प्रकार की सहरुग्णता सहित 

स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर एक व्यापक व गतिशील 
डेटाबेस तैयार करना; राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम 
से विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये स्वास्थ्य 
देखभाल प्रावधान को मज़बूत करना।

�	गरीबों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिये नीतिगत उपाय 
करना।

�	समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये एक बेहतर तंत्र 
और निजी स्वास्थ्य  देखभाल संस्थानों के लिये एक सुव्यवस्थित 
शासन का निर्माण करना

�	कोविड-19 महामारी ने एक मज़बूत और संसाधन वाली 
स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। इसका 
समाधान किये जाने से सबसे कमज़ोर वर्गों को लाभ होगा और 
आय समूहों में शहरवासियों को महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की 
जाएंगी।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति:
z	 भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी समय से विभिन्न मुद्दों से जूझ 

रही है, जिसमें संस्थानों की कम संख्या और पर्याप्त से कम मानव 
संसाधन शामिल हैं।

z	 मुख्यत: एक त्रि-स्तरीय संरचना (प्राथमिक, माध्यमिक और 
तृतीयक देखभाल सेवाएँ) द्वारा भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को 
परिभाषित किया जाता है।
�	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुसार, 

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ उप-केंद्र, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 
(सीएचसी) के माध्यम से ग्रामीण आबादी को प्रदान की जाती 
हैं, जबकि माध्यमिक देखभाल ज़िला और उप-ज़िला अस्पताल 
के माध्यम से प्रदान की जाती है। 

�	दूसरी ओर, क्षेत्रीय/केंद्रीय स्तर के संस्थानों या सुपर स्पेशियलिटी 
अस्पतालों में तृतीयक देखभाल प्रदान की जाती है।

z	 जबकि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के 
तीनों स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है, यह 
अनिवार्य है कि सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिये प्राथमिक 
स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं में सुधार करे। 

सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये पहल
z	 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज:

�	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सार्वजनिक 
स्वास्थ्य सुविधाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत 
करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय 
सहायता प्रदान की जाती है।

z	 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-
JAY):
�	23 सितंबर, 2018 को लॉन्च की गई आयुष्मान भारत PM-

JAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य 
आश्वासन/बीमा योजना है।
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�	PM-JAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
z	 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY):

�	PMSSY की घोषणा वर्ष 2003 में सस्ती/विश्वसनीय 
तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन 
को दूर करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये 
सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान
चर्चा में क्यों?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा  'विश्व शौचालय दिवस' 
(19 नवंबर) समारोह के भाग के रूप में एक सप्ताह का 'स्वच्छ अमृत 
दिवस' तक चलने वाले सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती (Safari Mitra 
Suraksha Challenge- SSC) जागरूकता अभियान शुरू 
किया गया है।
z	 स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्यों, शहरों, यूएलबी और छावनी बोर्ड 

की भूमिका तथा प्रयासों को मान्यता देने और कचरा मुक्त स्टार रेटिंग 
प्रमाणन के लिये 20 नवंबर, 2021 को 'स्वच्छ अमृत दिवस' 
पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा।

'विश्व शौचालय दिवस'
z	 वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 19 

नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में नामित किया। यह 
सरकारों और भागीदारों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र-जल (UN-
Water) द्वारा समन्वित है।

z	 इसका उद्देश्य स्वच्छता को लेकर लोगों के मध्य नकारात्मक 
विचारधारा को समाप्त करना है  क्योंकि शौचालय और स्वच्छता के 
मुद्दे पर चुप्पी के घातक परिणाम हो सकते हैं।

z	 वर्ष 2021 की थीम शौचालयों के मूल्यांकन (Valuing 
Toilets) से संबंधित है।

 प्रमुख बिंदु 
z	 सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान के बारे में:

�	‘सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती’ में कुल 246 शहर भाग ले रहे हैं 
जिसे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। राज्यों की 
राजधानियाँ, शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहर इस 
अभियान में भाग लेने के पात्र होंगे।

�	शहरों को तीन उप-श्रेणियों (10 लाख से अधिक, 3-10 लाख 
और 3 लाख तक की आबादी) में सम्मानित किया जाएगा। 
कुल पुरस्कार राशि 52 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।

�	यह हाथ से मैला ढोने की प्रथा से निपटने के सरकारी प्रयासों में 
से एक है।

z	 सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
�	SSC को 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के 

अवसर पर लॉन्च किया गया था।
�	सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती (SSC) का उद्देश्य शहरों को अपने 

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्यों को मशीनीकृत 
करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

�	सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में सभी राज्यों के लिये सीवर-सफाई 
को मशीनीकृत करने के लिये चेलेंज फॉर आल की शुरुआत की 
गई। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात 
स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, 
तो उसे उचित उपकरण/सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि 
उपलब्ध कराए जाने चाहिये।

z	 शुरू की गई पहलें: 
�	SSC अभियान के तहत ऋण मेले जैसी कई पहलें शुरू की गई 

हैं। SSC के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास 
निगम (NSKFDC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 
मंत्रालय, एमओएचयूए द्वारा समर्थित देश भर में ऋण मेलों का 
आयोजन किया जा रहा है।
�	इसका उद्देश्य सफाई मित्रों को सीवर/सेप्टिक टैंकों की 

मशीनीकृत सफाई के लिये टैंक सफाई मशीन/उपकरण 
खरीद हेतु स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत 
ऋण प्राप्त करने में मदद करना है। 

�	NSKFDC के माध्यम से 115 शहरों में सामाजिक न्याय 
और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से सफाई मित्रों का 
कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है।

�	सेप्टिक टैंक/सीवर की सुरक्षित सफाई और खतरनाक सफाई के 
संबंध में शिकायतें दर्ज  करने के लिये 345 शहरों में कॉल सेंटर 
एवं हेल्पलाइन नंबर चालू किये गए हैं।

�	31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने ज़िम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण 
(Responsible Sanitation Authority- 
RSA) की स्थापना की है और इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों 
के 210 शहरों में स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयांँ (Sanitation 
Response Units- SRU) मौजूद हैं।

�	भाग लेने वाले सभी 246 शहरों ने पहले ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक 
(Single-Use Plastic- SUP) पर प्रतिबंध लगा 
दिया है।
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STEM में महिलाओं की भागीदारी
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित‘ 
(STEM) के क्षेत्र में भारत-इज़रायल महिला सम्मेलन आयोजित किया 
गया।
z	 इस सम्मेलन के दौरान ‘STEM’ में महिलाओं की भागीदारी 

बढ़ाने और लिंग-तटस्थ वेतन की शुरुआत करने की आवश्यकता 
पर प्रकाश डाला गया।

STEM:
z	 परिचय:

�	‘STEM’ (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) 
की अवधारणा ‘यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन’ (NSF) 
द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत की गई थी।

�	संगठन ने ‘STEM’ का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञान एवं कौशल को 
एकीकृत करने वाले पाठ्यक्रम में कॅरियर को संदर्भित किया था।

�	यह एक अंतःविषयक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से 4 विशिष्ट 
विषयों- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों 
को शिक्षित करने के विचार पर आधारित एक पाठ्यक्रम है।

�	भारत उन देशों में से एक है जहाँ सबसे अधिक संख्या में 
वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद हैं, पिछले कुछ वर्षों में 
‘STEM’ की वृद्धि में काफी तेज़ी आई है।
�	भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार, भारत के 

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद 
और सुधार की भावना का विकास करना है।

z	 महत्त्व:
�	एक मज़बूत STEM शिक्षा महत्त्वपूर्ण विचारक, समस्या 

समाधानकर्त्ता और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तनकर्त्ताओं का 
निर्माण करती है।

�	‘नेशनल साइंस फाउंडेशन’ के अनुसार, अगले दशक में सृजित 
नौकरियों में से 80% के लिये किसी-न-किसी रूप में गणित 
एवं विज्ञान कौशल की आवश्यकता होगी।

प्रमुख बिंदु
z	 STEM में महिलाओं की भागीदारी:

�	भारत में लगभग 43% महिलाएँ STEM में स्नातक हैं, जो 
दुनिया में सबसे अधिक है। किंतु भारत में STEM क्षेत्र में 
नौकरियों के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% 
है।

�	भारतीय STEM क्षेत्र में, प्राथमिक चिंता कभी भी महिला 
स्नातकों की संख्या के संदर्भ में नहीं रही है, बल्कि उन लोगों के 
अनुपात के संबंध में है जो अंततः STEM क्षेत्र में नौकरियाँ 
को प्राप्त करते हैं। 

�	विज्ञान और प्रोद्योगिकी ने आर्थिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है, ऐसे में यह समाज में ‘STEM’ में महिलाओं की 
भागीदारी को बढ़ाने के लिये लिंग-तटस्थ भुगतान सुनिश्चित कर 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

�	तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी महिलाओं की 
स्थिति को मज़बूत और प्रभावशाली बनाएगी, जिससे समाज में 
उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी।

z	 कम भागीदारी का कारण:
�	रूढ़िवादिता: ‘STEM’ क्षेत्र में महिलाओं की कमी न केवल 

कौशल की अपर्याप्तता के कारण है, बल्कि निर्दिष्ट रूढ़िवादी 
लैंगिक भूमिका का भी परिणाम है।

�	पितृसत्ता: काम पर रखने या फेलोशिप और अनुदान आदि देने 
में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया जाता है।

�	समाज: रोल मॉडल की कमी, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप 
होने का दबाव और घरेलू काम।

�	तनाव: विवाह, प्रसव आदि से संबंधित तनाव।
�	घरेलू ज़िम्मेदारी : घर चलाने और बुजुर्गों की देखभाल से 

संबंधित ज़िम्मेदारी।
�	शारीरिक सुरक्षा: काम के दौरान शारीरिक सुरक्षा।
�	उत्पीड़न: कार्यस्थल पर यौन और अन्य प्रकार के उत्पीड़न 

आदि।
z	 महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये पहल:
z	 विज्ञान ज्योति योजना:

�	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विज्ञान ज्योति 
योजना शुरू की गई है।

�	इस योजना का उद्देश्य स्टेम शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत 
बढ़ाना है।

�	इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी 
संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान शिविर का 
आयोजन किया जाएगा, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 
कॉर्पोरेट, विश्वविद्यालयों तथा डीआरडीओ जैसे शीर्ष संस्थानों 
में कार्यरत सफल महिलाओं से शिविर के माध्यम से संपर्क 
स्थापित करवाया जाएगा।

z	 GATI योजना:
�	जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) 

STEM में लिंग समानता का आकलन करने के लिये एक 
समग्र चार्टर और रूपरेखा तैयार करेगा।
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z	 किरण योजना (KIRAN Scheme)
�	केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं 

प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना (KIRAN 
Scheme) की शुरुआत की गई।

�	किरण (KIRAN) का पूर्ण रूप ‘शिक्षण द्वारा अनुसंधान 
विकास में ज्ञान की भागीदारी’ (Knowledge 
Involvement in Research Advancement 
through Nurturing) है।

�	KIRAN योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक 
समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों का समाधान कर 
रही है।

महिलाओं से संबंधित आँकड़े: एनएफएचएस 5
 चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 2019-21) 
के नवीनतम आँकड़े जारी किये गए हैं।
z	 इससे पहले वर्ष 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

द्वारा NFHS-5 2019-20 के पहले चरण का डेटा जारी किया 
गया था, जिसमें भारत में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर डेटा 
उपलब्ध कराया गया था।

प्रमुख बिंदु
z	 बाल विवाह की स्थिति:

�	20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं की हिस्सेदारी जिन्होंने 18 
वर्ष की आयु से पहले शादी की थी, पिछले पाँच वर्षों में 27% 
से घटकर 23% हो गई है।
�	बाल विवाह उच्च प्रजनन क्षमता, न्यूनतम मातृत्त्व एवं शिशु 

स्वास्थ्य और महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति का 
एक प्रमुख निर्धारक है।

�	पश्चिम बंगाल और बिहार में बालिका विवाह (प्रत्येक राज्य में 
लगभग 41% ऐसी महिलाएँ) का प्रचलन सबसे अधिक था। 

�	राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम उम्र के विवाहों के 
अनुपात में सबसे अधिक कमी देखी गई।

z	 बड़े पैमाने पर एनीमिया:
�	2015-16 के 53% की तुलना में 2019-21 में 15-49 आयु 

वर्ग की 57% महिलाओं में  एनीमिया पाया गया था, जबकि 
पुरुषों का आँकड़ा 22.7% से बढ़कर 25% हो गया।

�	6-59 महीने (कुल 67.1%) आयु वर्ग के बच्चों के लिये सबसे 
अधिक वृद्धि (8.5%) देखी गई।

�	बड़े राज्यों में एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं की संख्या सबसे 
अधिक पश्चिम बंगाल में और सबसे कम केरल में दर्ज की गई।

�	असम, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बच्चों में एनीमिया 
की दर सर्वाधिक चिंतनीय स्तर पर पहुँच गई है।

z	 सुविधाओं में सुधार:
�	मणिपुर, मेघालय, असम और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों 

में 90% से अधिक आबादी के पास पेयजल के बेहतर स्रोत हैं।
�	2015-16 के बाद से बिहार, झारखंड आदि राज्यों में पेयजल 

तक पहुँच लगभग दोगुनी हो गई थी, लेकिन अधिकांश में यह 
75% अंक से नीचे आ गया है।

z	 जिन महिलाओं के पास घर है:
�	दिल्ली में एकल या संयुक्त रूप से घर या ज़मीन की स्वामित्त्व 

वाली महिलाओं की संख्या में पिछले पाँच वर्षों में काफी 
गिरावट आई है।

�	जबकि 2015-16 में 35% महिलाओं के नाम पर घर या जमीन 
पंजीकृत थी, 2020-21 में घटकर यह 22.7% हो गया।

z	 जिन महिलाओं का बैंक खाता है:
�	जिन महिलाओं के पास बैंक खाता है, उनमें 8% की वृद्धि हुई 

है  और जिन महिलाओं के पास मोबाइल फोन है, उनमें 7 
प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

z	 इंटरनेट तक पहुँच:
�	85% पुरुषों की तुलना में इंटरनेट का उपयोग करने वाली 

महिलाओं का प्रतिशत लगभग 64% था। यह डेटा पिछले 
सर्वेक्षण में उपलब्ध नहीं था।

z	 घरेलू निर्णयों में भागीदारी:
�	यह 2015-16 के लगभग 74 प्रतिशत से बढ़कर अब 92 

प्रतिशत हो गया है। इसमें घरेलू निर्णयों में विवाहित महिलाओं 
की भागीदारी जैसे- स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल, प्रमुख घरेलू 
खरीदारी और परिवार या रिश्तेदारों के यहाँ जाना आदि शामिल 
हैं।

z	 आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर: 
�	यह पांँच साल में 2,548 रुपए से बढकर 8,518 रुपए हो गया 

है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में औसत आउट-ऑफ-पॉकेट 
एक्सपेंडिचर/अपनी जेब से किये गए खर्च में प्रति डिलीवरी 
महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया है।

z	 मोटापे में वृद्धि:
�	पुरुषों और महिलाओं दोनों में मोटापा बढ़ा है। जहाँ 41.3% 

महिलाएंँ अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त हैं, पुरुषों के संदर्भ में 
यह आंँकड़ा 38% है। हालांँकि अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त 
पुरुषों के प्रतिशत में महिलाओं की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई 
है।
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z	 उच्च कुपोषण:
�	पांँच साल से कम उम्र के अविकसित (उम्र के हिसाब से बहुत 

कम), वेस्टिंग (ऊंँचाई के हिसाब से कम वज़न) या कम वज़न 
वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आई है। 

�	हालांँकि हर तीसरा बच्चा अभी भी जीर्ण अल्पपोषण 
(Chronic Undernourishment) से पीड़ित है, 
और हर पांँचवांँ बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है।
�	स्टंटिंग: मेघालय में व्यापकता रही, उसके बाद बिहार का 

स्थान है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में वर्ष 
2015-16 के बाद से 5-7% की गिरावट दर्ज की गई।

�	वेस्टिंग: बिहार में कम वज़न के बच्चों की संख्या सबसे 
अधिक तथा इसके बाद गुजरात का स्थान आता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)
z	 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family 

Health Survey- NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने 
वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के 
प्रतिनिधि नमूने के आधार पर किया जाता है।

z	 भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
(Ministry of Health and Family Welfare- 
MoHFW) ने इस सर्वेक्षण के लिये समन्वय और तकनीकी 
मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान 
संस्थान (International Institute for 
Population Sciences- IIPS) को नोडल एजेंसी के 
रूप में गठित किया है।
�	IIPS सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के लिये कई फील्ड संगठनों 

(Field Organizations- FO) के साथ सहयोग 
करता है।

z	 सर्वेक्षण में भारत के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित के बारे 
में जानकारी प्रदान की गई है:
�	प्रजनन क्षमता
�	शिशु और बाल मृत्यु दर
�	परिवार नियोजन की प्रथा
�	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
�	प्रजनन स्वास्थ्य
�	पोषण
�	एनीमिया

z	 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता
z	 NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं:

�	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा 
नीति निर्माण व कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य 
और परिवार कल्याण पर अपेक्षित आवश्यक डेटा प्रदान करना।

�	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी 
प्रदान करना।

z	 NFHS के विभिन्न चरणों का वित्तपोषण USAID, बिल और 
मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, UNFPA तथा MoHFW 
(भारत सरकार) द्वारा किया गया है।

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ (NFHS 2019-

21) के नवीनतम आँकड़े जारी किये गए हैं।
z	 ये आँकड़े ‘कुल प्रजनन दर’ (TFR: प्रति महिला पर कुल बच्चों 

की औसत संख्या) के संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

प्रमुख बिंदु
z	 ‘कुल प्रजनन दर’ के विषय में:

�	सामान्य शब्दों में कुल प्रजनन दर (TFR) का तात्पर्य उन 
बच्चों की कुल संख्या से है जो किसी महिला के अपने 
जीवनकाल में पैदा होते है या होने की संभावना होती है।

�	प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के टीएफआर को ‘प्रतिस्थापन 
स्तर’ कहा जाता है। प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम टीएफआर 
इंगित करता है कि एक पीढ़ी स्वयं को प्रतिस्थापित करने हेतु 
पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है, अंततः जनसंख्या में एकमुश्त 
कमी आई है।

z	 टीएफआर में कमी की प्रवृत्ति:
�	दशकों तक चले परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण ‘कुल 

प्रजनन दर’ वर्ष 2015-16 में रिपोर्ट किये गए 2.2 से गिरकर 
इस वर्ष 2.0 तक पहुँच गई है।
�	टीएफआर शहरी क्षेत्रों में 1.6 और ग्रामीण भारत में 2.1 है।
�	1950 के दशक में कुल प्रजनन दर 6 या उससे अधिक 

थी।
�	इसका कारण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार है।

z	 टीएफआर में गिरावट के कारण:
�	महिला सशक्तीकरण: नवीनतम आँकड़े प्रजनन क्षमता, परिवार 

नियोजन, विवाह की आयु और महिला सशक्तीकरण से संबंधित 
कई संकेतकों पर महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, इन सभी ने 
टीएफआर में कमी लाने में योगदान दिया है।

�	गर्भनिरोधक: साथ ही वर्तमान में आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धति 
के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
�	अखिल भारतीय स्तर पर गर्भनिरोधक प्रसार दर 54% से 

बढ़कर 67% हो गई है।
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�	रिवर्सिबल स्पेसिंग: नई ‘रिवर्सिबल स्पेसिंग’ (बच्चों के बीच 
अंतर) विधियों की शुरुआत, नसबंदी के परिणामस्वरूप मज़दूरी 
मुआवज़ा प्रणाली और छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने 
जैसी कार्यवाहियों ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

�	सरकार द्वारा किये गए प्रयास: भारत लंबे समय से जनसंख्या 
नियंत्रण पर काम कर रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार 
नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत पहला देश था और 
अब हम जो उत्साहजनक परिणाम देख रहे हैं, वे केंद्र और राज्य 
सरकारों द्वारा एक साथ किये गए निरंतर, ठोस प्रयासों के कारण 
हैं।

संबंधित सरकारी पहलें:
z	 प्रधानमंत्री की अपील: वर्ष 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण 

के दौरान प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि जनसंख्या नियंत्रण 
भी देशभक्ति का एक रूप है।

z	 मिशन परिवार विकास: सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 
3 और उससे अधिक के टीएफआर वाले 146 उच्च प्रजनन क्षमता 
वाले ज़िलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक 
पहुँच बढ़ाने के लिये वर्ष 2017 में ‘मिशन परिवार विकास’ शुरू 
किया।

z	 राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS): यह योजना 
वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत नसबंदी के बाद 
मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति के लिये ग्राहकों का बीमा 
किया जाता है।

z	 नसबंदी करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना: इस योजना के तहत 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014 से नसबंदी कराने 
के लिये लाभार्थी और सेवा प्रदाता (टीम) को मुआवज़ा प्रदान 
करता है।

z	 घटते TFR का महत्त्व:
�	जनसंख्या स्थिरीकरण: TFR का 2 होना देश में लंबी अवधि 

में जनसंख्या की स्थिरता का एक "निश्चित संकेतक" है। 2.1 
का TFR एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर देश हासिल करना चाहता 
है।
�	TFR के 2 तक कम होने का मतलब है कि भारत ने 

जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
�	इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि भारत को एक बहुत 

बड़ी आबादी के विकास की चुनौती को लेकर बहुत 
अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

�	त्वरित आर्थिक विकास: अगले 2-3 दशकों में युवा जनसंख्या 
शक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करेगी।
�	हालाँकि त्वरित विकास का लाभ उठाने के लिये भारत को 

कौशल के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश 
करना चाहिये।

�	जनसंख्या वृद्धि में कमी: इसका मतलब यह भी है कि जहाँ 
भारत की आबादी के दुनिया में सबसे अधिक होने की संभावना 
वर्ष 2024-2028 के बीच थी, उसमें अब देरी होगी।

z	 चिंताजनक रुझान:
�	महिला नसबंदी में वृद्धि: सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2015-

16 में 36% के मुकाबले महिला नसबंदी में 38% वृद्धि हुई है।
�	महिला नसबंदी में वृद्धि से पता चलता है कि परिवार 

नियोजन की ज़िम्मेदारी महिलाओं पर बनी हुई है, पुरुष 
इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं और "ज़िम्मेदारी से पीछे 
हट रहे हैं"।

�	कम TFR संबंधी चिंताएँ: TFR प्रति महिला 2.1 बच्चों से 
कम है, यह दर्शाता है कि वर्तमान पीढ़ी स्वयं के प्रतिस्थापन हेतु 
पर्याप्त बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, जिससे जनसंख्या में 
एकमुश्त कमी आई है।
�	इस प्रकार TFR 2 से कम (जैसा कि भारत में शहरी क्षेत्रों 

में होता है) होने की अपनी समस्याएँ होती हैं। उदाहरण के 
लिये घटती जनसंख्या से वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होगी, 
जैसा कि चीन में हो रहा है।

आंतरिक विस्थापन
चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High 
Commissioner for Refugees-UNHCR) की एक 
रिपोर्ट (मिड-ईयर ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट) के अनुसार, वर्ष 2021 के 
आरंभिक छमाही में  संघर्ष और हिंसा के कारण 33 देशों में लगभग 51 
मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे।
z	 संघर्ष, कोविड -19, गरीबी, खाद्य असुरक्षा और जलवायु 

आपातकाल के संयोजन ने विस्थापितों की मानवीय दुर्दशा को बढ़ा 
दिया है, जिनमें से अधिकांश विकासशील क्षेत्रों में रहते हैं।

z	 अफ्रीका वह क्षेत्र है जो विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के मामले में 
सर्वाधिक संवेदनशील है।

प्रमुख बिंदु
z	 आंतरिक विस्थापन (अर्थ):

�	आंतरिक विस्थापन उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है 
जिन्हें अपने घर छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है लेकिन 
उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है। 

�	विस्थापन के कारक: प्रत्येक वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, 
विकास परियोजनाओं, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के 
संदर्भ में अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़कर अपने देशों 
की सीमाओं के भीतर विस्थापित हो जाते हैं। 
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�	घटक: आंतरिक विस्थापन दो घटकों पर आधारित है:
�	यदि लोगों का विस्थापन जबरदस्ती या अनैच्छिक है (उन्हें 

आर्थिक और अन्य स्वैच्छिक प्रवासियों से अलग करने 
हेतु); 

�	यदि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की 
सीमाओं के भीतर रहता है (उन्हें शरणार्थियों से अलग 
करने हेतु)।

�	शरणार्थी से अंतर: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार, 
"शरणार्थी" एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अत्याचार किया गया है 
और अपने मूल देश को छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है।
�	शरणार्थी माने जाने की एक पूर्व शर्त यह है कि वह व्यक्ति 

एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता हो।
�	शरणार्थियों के विपरीत, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग 

किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय नहीं हैं।
�	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों 

की सुरक्षा और सहायता पर वैश्विक नेतृत्व के रूप में 
किसी एक एजेंसी या संगठन को नामित नहीं किया गया 
है।

�	हालाँकि आंतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक 
सिद्धांत हैं।

�	आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) द्वारा सामना की 
जाने वाली चुनौतियाँ: IDP को शारीरिक शोषण, यौन या लिंग 
आधारित हिंसा का खतरा बना रहता है और वे परिवार के 
सदस्यों से अलग होने का जोखिम उठाते हैं। 
�	वे प्राय: पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से 

वंचित रहते हैं और अक्सर अपनी संपत्ति, भूमि या 
आजीविका तक अपनी स्थापित पहुँच को खो देते हैं।

z	 भारत में आंतरिक विस्थापन:
�	विस्तार: भारत में IDP की संख्या का अनुमान लगाना लगभग 

मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े देश में नियमित निगरानी संभव 
नहीं है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के डेटा के समन्वय के 
लिये ज़िम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण की कमी है। 
�	द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिसप्लेसमेंट, 2020 

(GRID-2020) के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में 
लगभग पाँच मिलियन लोग विस्थापित हुए जो अब तक 
विश्व भर में सर्वाधिक है।

�	नीतिगत ढाँचा: भारत में शरणार्थियों या IDP की समस्या से 
निपटने के लिये कोई राष्ट्रीय नीति और कानूनी संस्थागत ढाँचा 
नहीं है।
�	भारत ने वर्ष 1951 के कन्वेंशन और वर्ष 1967 के 

प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है और वह अधिकांश शरणार्थी 
समूहों को UNHCR तक पहुँच की अनुमति नहीं देता 
है। 

�	शरणार्थी मुद्दों की निगरानी के लिये एक स्थायी संस्थागत 
ढाँचे के अभाव में, शरणार्थी का दर्जा देना राजनीतिक 
अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।

�	भारत में आंतरिक विस्थापन के कारक:
�	अलगाववादी आंदोलन: आज़ादी के बाद से, उत्तर-पूर्वी 

भारत में दो प्रमुख सशस्त्र संघर्ष हुए हैं - नगा आंदोलन 
और असम आंदोलन।

�	राज्य बलों और आतंकवादियों के बीच जम्मू और कश्मीर 
के युद्ध के कारण कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर 
पलायन हुआ था।

�	पहचान-आधारित स्वायत्तता आंदोलन: बोडोलैंड, पंजाब, 
गोरखालैंड और लद्दाख जैसे, पहचान-आधारित स्वायत्तता 
आंदोलनों ने भी हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया है।

�	स्थानीय हिंसा: आंतरिक विस्थापन जातिगत विवादों 
(जैसे-बिहार और उत्तर प्रदेश ), धार्मिक कट्टरवाद और 
'भूमि-पुत्र सिद्धांत’ (गैर-स्वदेशी समूहों को निवास और 
रोज़गार के अधिकारों के प्रति आक्रामक रुख) से भी 
उत्पन्न हुआ है।

�	पर्यावरण और विकास से प्रेरित विस्थापन: तीव्र आर्थिक 
विकास प्राप्त करने हेतु भारत ने औद्योगिक परियोजनाओं, 
बाँधों, सड़कों, खानों, बिजली संयंत्रों और नए शहरों में 
निवेश किया है जो केवल बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण 
और लोगों के विस्थापन के माध्यम से ही संभव हुआ है।

ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021: गर्ल्स राइट इन 
क्राइसिस

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ‘सेव द चिल्ड्रेन’ नामक एक गैर-सरकारी संगठन 

(NGO) ने ‘ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021: गर्ल्स राइट इन क्राइसिस’ 
जारी की है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
z	 पृष्ठभूमि: 

�	यह प्रतिवर्ष 11 अक्तूबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 
संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा की गई थी और यह दिवस पहली 
बार वर्ष 2012 में मनाया गया था।
�	19 दिसंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 

अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का 
एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
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�	यह दिवस बालिकाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और 
उनके लिये अवसरों में सुधार करते हुए लैंगिक समानता पर 
जागरूकता बढ़ाने हेतु समर्पित है।

z	 वर्ष 2021 की थीम:
�	‘डिजिटल जनरेशन, अवर जनरेशन’।

प्रमुख बिंदु
z	 ‘बाल विवाह’ की दर:

�	पश्चिम और मध्य अफ्रीका में बाल विवाह की दर दुनिया में 
सबसे अधिक है।

z	 बाल विवाह के कारण मृत्यु:
�	बाल विवाह के कारण वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 60 से अधिक 

लड़कियों की मृत्यु होती है, वहीं पश्चिम और मध्य अफ्रीका में 
यह आँकड़ा 26 तथा दक्षिण एशिया में 6 के आसपास है।
�	दक्षिण एशिया के बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत तथा लैटिन 

अमेरिकी और एवं कैरिबिया का स्थान है।
�	मृत्यु का कारण मुख्यतः गर्भावस्था एवं बाल विवाह के 

परिणामस्वरूप होने वाले बच्चे का जन्म है।
z	 बाल विवाह पर कोविड का प्रभाव:

�	स्कूल बंद होने, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव व अधिक परिवारों 
के गरीबी में धकेले जाने के कारण महिलाओं और लड़कियों को 
लंबे लॉकडाउन के दौरान हिंसा के बढ़ते जोखिम का सामना 
करना पड़ा है।
�	वर्ष 2030 तक दस मिलियन लड़कियों का बाल विवाह 

होने की संभावना है, जिससे मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होने 
का खतरा है।

�	इससे पहले ‘चाइल्डलाइन इंडिया’ द्वारा प्रकाशित एक 
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण मध्य प्रदेश में महामारी और 
उसके बाद के लॉकडाउन बाल विवाह के नए कारक 
साबित हुए हैं।

�	साथ ही कर्नाटक के कुछ कार्यकर्त्ताओं और संगठनों ने 
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष लॉकडाउन में 
बाल विवाह बढ़ने का मुद्दा उठाया है।

z	 सुझाव: रिपोर्ट में सरकार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गए हैं:
�	लड़कियों की आवाज़ को सशक्त बनाना:

�	सभी सार्वजनिक निर्णय लेने में सुरक्षित एवं सार्थक 
भागीदारी के अधिकार का समर्थन करके लड़कियों की 
आवाज़ को सशक्त बनाना आवश्यक है।

�	लैंगिक समानता पर ध्यान देना:
�	लड़कियों के अधिकारों और लैंगिक समानता को कोविड-

19 के केंद्र में रखकर तथा मानवीय प्रतिक्रियाओं, विकास 

नीति एवं बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के व्यापक प्रयासों के 
माध्यम से बाल विवाह सहित लिंग आधारित हिंसा के 
तत्काल व मौजूदा जोखिमों का समाधान करना आवश्यक 
है।

�	लड़कियों के अधिकारों की गारंटी:
�	समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित कर 

असमानता व भेदभाव के विभिन्न रूपों से प्रभावित 
लड़कियों के अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिये। 
मौजूदा आर्थिक, जलवायु और संघर्ष संबंधी संकटों पर 
कोविड-19 के प्रभाव को वास्तविक समय में बेहतर ढंग 
से समझने एवं प्रतिक्रिया देने हेतु सुरक्षित तथा नैतिक डेटा 
संग्रह में भी सुधार किया जाना चाहिये।

�	महिला कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना:
�	सभी मानवीय प्रतिक्रिया प्रयासों में महिला कर्मचारियों की 

सुरक्षित और अप्रतिबंधित भागीदारी सुनिश्चित की जानी 
चाहिये, जिसमें प्रत्येक स्तर पर सभी मानवीय सेवाओं की 
आवश्यकताओं का आकलन एवं डिज़ाइन, कार्यान्वयन 
और निगरानी व मूल्यांकन करना शामिल है।

�	‘जनरेशन इक्वलिटी मूवमेंट’ में शामिल होना:
�	यह आंदोलन ‘ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्लान फॉर जेंडर 

इक्वलिटी’ को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है, 
जिसके तहत आगामी पाँच वर्षों में नौ मिलियन ‘बाल 
विवाह’ रोकने का लक्ष्य रखा गया है।

z	 संबंधित भारतीय पहल:
�	वर्ष 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत में बाल 

विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करता है।
�	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध 

अधिनियम, 2006 के तहत महिलाओं एवं पुरुषों के लिये विवाह 
की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 21 वर्ष निर्धारित की गई 
है।
�	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह 

निरोधक अधिनियम (1929) की कमियों को दूर करने के 
लिये लागू किया गया था।

�	केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, 
मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित 
मुद्दों की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया है। यह 
समिति जया जेटली की अध्यक्षता में गठित की गई है।
�	इस समिति का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2020-21 में किया 

गया था।
�	बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत् विकास लक्ष्य-5 

(SDG-5) का हिस्सा है।  यह लैंगिक समानता प्राप्त करने 
तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित 
है।
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बाल विवाह के संदर्भ में भारत का डेटा
z	 संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) का अनुमान है कि भारत में 

प्रतिवर्ष 18 वर्ष से कम उम्र की कम-से-कम 1.5 मिलियन 
लड़कियों का विवाह किया जाता है, यही कारण है कि भारत में 
विश्व की सबसे अधिक (तकरीबन एक-तिहाई) बाल वधू हैं।
�	वर्तमान में 15-19 आयु वर्ग की लगभग 16 प्रतिशत किशोरियों 

की शादी हो चुकी है।
z	 जबकि वर्ष 2005-2006 में 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों की 

शादी का आँकड़ा 47% था जो 2015-2016 में घटकर 27% हो 
गया है।

मलेरिया-रोधी दवा प्रतिरोध
चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में मलेरिया के खिलाफ उपयोग की जाने वाली 
मलेरिया-रोधी दवाओं के प्रतिरोध (AMR) या  एंटीमाइक्रोबियल 
प्रतिरोध के परिणामों में वृद्धि देखी गई है।
z	 यह प्रतिरोध दवा (आर्टीमिसिनिन या क्लोरोक्वीन,Artemisinin 

or Chloroquine) के अकेले या अन्य दवाओं के साथ 
इलाज के दौरान परिलक्षित हुई है।

प्रमुख बिंदु
z	 दवा प्रतिरोधक क्षमता:

�	इसे केवल रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं (जैसे- बैक्टीरिया या 
वायरस) की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो 
आमतौर पर उन्हें नष्ट करने वाली दवाओं की उपस्थिति के 
बावजूद वृद्धि जारी रखते हैं।

�	दवा प्रतिरोध का आशय किसी बीमारी या स्थिति को ठीक करने 
के लिये ली जाने वाली दवा की प्रभावशीलता में कमी करने से 
है। 
�	उदाहरण: एचआईवी (Human 

Immunodeficiency Virus) के साथ, दवा 
प्रतिरोध वायरस की आनुवंशिक संरचना में उत्परिवर्तन के 
कारण होता है। इस उत्परिवर्तन से कुछ एचआईवी प्रोटीन 
और एंजाइम (जैसे, प्रोटीन एंजाइम) में परिवर्तन होता है 
जो एचआईवी को दोहराने में मदद करता है।

z	   AMR के कारक:
�	उत्परिवर्तन (Mutation):

�	मलेरिया परजीवी में उत्परिवर्तन आर्टीमिसिनिन के आंशिक 
प्रतिरोध के लिये ज़िम्मेदार हैं।

�	2010-2019 तक वैश्विक स्तर पर किये गए 1,044 
अध्ययनों ने PfK13 उत्परिवर्तन की पुष्टि की।

�	अपर्याप्त कवरेज:
�	मलेरिया-रोधी दवाओं की अपूर्ण कवरेज, अनुचित निदान, 

दवाओं का दुरुपयोग और मच्छर नियंत्रण कार्यक्रमों की 
विफलता की रिपोर्ट आदि को इन दवाओं के खिलाफ 
प्रतिरोध पैदा करने वाले प्रमुख योगदान कारकों के रूप में 
उद्धृत किया गया था।

�	इन विफलताओं से मलेरिया परजीवियों का दवाओं के प्रति 
जोखिम बढ़ जाता है, जिससे दवा प्रतिरोध के खतरे में वृद्धि 
होती है।

z	 चिंताएँ:
�	क्लोरोक्वीन (CQ) पी विवैक्स परजीवी के कारण होने वाले 

मलेरिया में सबसे अधिक दी जाने वाली दवा है। विश्व स्वास्थ्य 
संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी WHO 
में शामिल देश से क्लोरोक्वीन के लिये पी विवैक्स प्रतिरोध की 
सूचना प्राप्त हुई थी।
�	भारत सहित 28 देशों में CQ प्रतिरोध के मामले देखे गए 

हैं। 
�	व्यापक स्तर पर प्रतिरोध के कारण 22 मिलियन उपचार विफल 

हो सकते हैं, साथ ही 116,000  लोगों की मृत्यु हो सकती है 
तथा उपचार नीति में बदलाव लाने के लिये अनुमानतः 130 
मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ 
सकती है।

मलेरिया
z	 परिचय:

�	मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग (Mosquito Borne 
Blood Disease) है जो प्लास्मोडियम परजीवी 
(Plasmodium Parasites) के कारण होता है। यह 
मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के 
उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
�	इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छरों 

(Female Anopheles Mosquitoes) के 
काटने से होता है।

�	मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत 
कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, उसके बाद लाल रक्त 
कोशिकाओं (Red Blood Cells- RBC) को 
नष्ट करते हैं जिसके परिणामस्वरूप RBCs की क्षति 
होती है।

z	 लक्षण:
�	पसीना आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी और पेट में दर्द आदि 

इसके लक्षण बताए गए हैं।
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z	 प्रकार:
�	चार प्रकार के परजीवी प्लास्मोडियम विवैक्स, पी. ओवेल, पी. 

मलेरिया और पी.फाल्सीपेरम मनुष्यों को संक्रमित कर सकते 
हैं:।

z	 भारतीय परिदृश्य:
�	वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 2% मामले भारत में पाए जाते हैं 

और मलेरिया के कारण विश्व भर में होने वाली मौतों में से 2% 
मौतें भी भारत में ही होती हैं।
�	दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में मलेरिया के 85.2% मामले 

भारत में पाए जाते हैं।
�	भारत वैश्विक पी विवैक्स मलेरिया रोग भार का 47% वहन 

करता है (विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में), जिसके 
चलते वैश्विक मलेरिया उन्मूलन के लिये भारत रणनीतिक रूप 
से महत्त्वपूर्ण हो जाता है, दूसरी ओर भारत एकमात्र उच्च 
स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में 
मलेरिया के मामलों में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। 

इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 
एंड पीस (IEP) ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट (ETR) 2021 : 
पारिस्थितिक खतरों, लचीलापन और शांति को समझना, जारी की।
z	 यह ETR का दूसरा संस्करण है, जिसमें 178 देशों को शामिल 

किया गया है।
z	 ETR में जनसंख्या वृद्धि, जल तनाव, खाद्य असुरक्षा, सूखा, बाढ़, 

चक्रवात और बढ़ते तापमान पर सबसे हालिया वैज्ञानिक अनुसंधान 
शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु
z	 संघर्ष और पारिस्थितिक खतरे:

�	30 देशों में लगभग 1.26 बिलियन लोग अत्यधिक पारिस्थितिक 
जोखिम और निम्न स्तर के लचीलेपन से पीड़ित हैं।
�	इन देशों के नए पारिस्थितिक खतरों को कम करने और 

अनुकूल बनने की संभावना काफी कम है, जिससे बड़े 
पैमाने पर विस्थापन हो सकता है।

�	कम-से-कम 13 देशों को अत्यधिक उच्च और 34 अन्य देशों 
को उच्च पारिस्थितिक खतरों का सामना करना पड़ा।

�	सबसे कमज़ोर देश मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, उप-सहारा 
अफ्रीका और दक्षिण एशिया में समूहबद्ध हैं।

�	जलवायु परिवर्तन का एक व्यापक प्रभाव प्रदर्शित होगा, जिसके 
कारण आगे चलकर पारिस्थितिक क्षरण होगा और कुछ देशों में 
हिंसक गतिविधियाँ  हो सकती हैं। 

z	 खाद्य जोखिम:
�	वर्ष 2014 के बाद से वैश्विक खाद्य असुरक्षा में 44% की वृद्धि 

हुई है, जिसके कारण  वर्ष 2020 में दुनिया की आबादी के 
30.4% लोग प्रभावित हुए तथा इसके और बढ़ने की संभावना 
है।

�	जल और खाद्य जोखिम में औसत ETR स्कोर के साथ दक्षिण 
एशिया सबसे खराब क्षेत्रों में से एक है।

�	कोविड-19 ने खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा दिया है तथा स्थिर 
आर्थिक विकास के कारण विश्व में भुखमरी के साथ ही लंबे 
समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

z	 जल जोखिम:
�	वर्ष 2040 तक 5.4 अरब से अधिक लोगों के अत्यधिक जल 

संकट का सामना करने की आशंका।
�	लेबनान और जॉर्डन सबसे अधिक जोखिम वाले देश हैं।

�	उप-सहारा अफ्रीका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि के साथ 
संयुक्त रूप से सामाजिक लचीलेपन के निम्नतम स्तर वाला देश 
है।
�	इस क्षेत्र की 70% आबादी सुरक्षित और प्रबंधित जल की 

पहुँच से दूर है, यह स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण 
और जटिल हो सकती है।

z	 तीव्र जनसंख्या वृद्धि:
�	वर्ष 2021 और 2050 के बीच ग्यारह देशों की जनसंख्या दोगुनी 

होने का अनुमान है। ये सभी उप-सहारा अफ्रीका में हैं।
�	जनसंख्या में सबसे अधिक अनुमानित वृद्धि वाले तीन देश- 

नाइजर, अंगोला और सोमालिया हैं, जहाँ जनसंख्या में क्रमशः 
161, 128 और 113% की वृद्धि होगी।

z	 तापमान विसंगतियाँ और प्राकृतिक आपदाएँ:
�	1990 से 2020 तक वैश्विक स्तर पर कुल 10,320 प्राकृतिक 

आपदाएँ घटित हुईं। बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक आपदा रही है, 
जो कुल आपदा संख्या का 42% है।

�	वर्ष 2020 में 177 देशों और क्षेत्रों ने अपने ऐतिहासिक औसत 
तापमान की तुलना में अधिक औसत तापमान दर्ज किया।

z	 सिफारिशें:
�	रिपोर्ट ने स्वास्थ्य, भोजन, पानी, शरणार्थी राहत, वित्त, कृषि 

और व्यवसाय विकास को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में एक 
एकीकृत एजेंसी में संयोजित करने और स्थानीय समुदायों को 
सशक्त बनाने की नीति की सिफारिश की।
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भारत में आंतरिक विस्थापन 
z	 यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड (यूनिसेफ) द्वारा पिछले वर्ष प्रकाशित 

'लॉस्ट एट होम' शीर्षक नामक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में प्राकृतिक 
आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण भारत में पाँच मिलियन से 
अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे, जो इस अवधि के 
दौरान दुनिया में फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन के बाद सबसे 
अधिक थे। 
�	वर्ष 2019 में विस्थापन के लगभग 33 मिलियन नए मामले दर्ज 

किये गए- लगभग 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के कारण 
और 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के परिणामस्वरूप 
विस्थापित हुए।

2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया: 
यूनेस्को

चर्चा में क्यों?
विश्व शिक्षक दिवस (5 अक्तूबर) के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र 

शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 2021 स्टेट 
ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया : "नो टीचर, नो क्लास" लॉन्च की।  

प्रमुख बिंदु 
z	 रिपोर्ट के बारे में:

�	इसके निष्कर्ष बड़े पैमाने पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 
(PLFS) और शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली 
(UDISE) डेटा (2018-19) के विश्लेषण पर आधारित हैं।

�	इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन को 
बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 4 (शिक्षकों पर 
लक्ष्य 4c) की प्राप्ति के लिये एक संदर्भ के रूप में कार्य करना 
है।
�	लक्ष्य 4c: वर्ष 2030 तक विकासशील देशों, विशेष रूप 

से कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील 
राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
सहित योग्य शिक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।

z	 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:
�	शिक्षकों की कमी :

�	देश में लगभग 1.2 लाख एकल-शिक्षक विद्यालय हैं, 
जिनमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

�	रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को शिक्षकों की मौजूदा 
कमी को पूरा करने के लिये 11.16 लाख अतिरिक्त 
शिक्षकों की ज़रूरत है।

�	राज्यों का प्रदर्शन (महिला शिक्षक):
�	त्रिपुरा में सबसे कम महिला शिक्षक हैं, इसके बाद असम, 

झारखंड और राजस्थान का स्थान है।
�	महिला शिक्षा के संदर्भ में क्रमशः गोवा, दिल्ली, केरल 

और चंडीगढ़ सबसे आगे हैं।
�	निजी क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि:

�	निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 2013-14 के 
21% से बढ़कर 2018-19 में 35% हो गया।

�	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, छात्र-शिक्षक 
अनुपात (PTR) कक्षा 1-5 तक 30:1 और उच्च 
कक्षाओं में 35:1 होना चाहिये।

�	डिजिटल अवसंरचना की कमी:
�	स्कूलों में कंप्यूटिंग डिवाइस (डेस्कटॉप या लैपटॉप) की 

कुल उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में 43% और समग्र भारत के 
स्तर पर 22% है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में 
कंप्यूटिंग डिवाइस की कुल उपलब्धता मात्र 18% है।

�	पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच शहरी क्षेत्रों में 
42% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14% है और 
समग्र भारत के स्तर पर यह 19% है।

�	सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि (GER):
�	प्राथमिक विद्यालयों में GER का स्तर वर्ष 2001 के 

81.6 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 93.03 और 2019-
2020 में 102.1 हो गया है।

�	GER शिक्षा के किसी दिये गए स्तर में नामांकित छात्रों 
की संख्या है जो  विद्यालय-आयु की आबादी के प्रतिशत 
के रूप में व्यक्त की जाती है।

�	2019-20 में प्रारंभिक शिक्षा के लिये कुल प्रतिधारण 
(Overall Retention) 74.6% और माध्यमिक 
शिक्षा में 59.6% है।

z	 सिफारिशें:
�	पूर्वोत्तर राज्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और 'आकांक्षी ज़िलों' में शिक्षकों 

की संख्या में वृद्धि एवं प्रदर्शन में सुधार।
�	शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, व्यावसायिक शिक्षा, प्रारंभिक 

बचपन और विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि।
�	शिक्षकों की पेशेवर स्वायत्तता को महत्त्व।
�	शिक्षकों का बेहतर कॅरियर।
�	शिक्षकों को सार्थक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) 

प्रशिक्षण प्रदान करना।
�	पारस्परिक जवाबदेही के आधार पर परामर्शी प्रक्रियाओं के 

माध्यम से शिक्षण शासन का विकास करना।
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राष्ट्रव्यापी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट  
वैक्सीन अभियान

चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निमोनिया के कारण 5 वर्ष से कम 

आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से न्यूमोकोकल 13-
वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV) का राष्ट्रव्यापी विस्तार का कार्य शुरू 
किया है।
z	 इसे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में सार्वभौमिक 

टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत लॉन्च किया गया था।
z	 यह देश में पहली बार था कि पीसीवी सार्वभौमिक उपयोग के लिये 

उपलब्ध होगा।

प्रमुख बिंदु
z	 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV):

�	एक न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस 
न्यूमोनिया जीवाणु के 13 अलग-अलग स्ट्रेन होते हैं, का 
इस्तेमाल बच्चों में न्यूमोकोकल रोग की रोकथाम और प्रतिरक्षा 
प्रणाली वाले रोगियों के अध्ययन में किया जाता है।
�	कॉन्जुगेट वैक्सीन को दो अलग-अलग घटकों के संयोजन 

का उपयोग करके बनाया जाता है।
z	 न्यूमोकोकल रोग:

�	परिचय: यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाला एक 
जीवाणु संक्रमण है, जिसे कभी-कभी न्यूमोकोकस के रूप में 
जाना जाता है।

�	लक्षण: ये बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियों का कारण बन 
सकते हैं, जिनमें निमोनिया भी शामिल है, जो एक प्रकार का 
फेफड़ों का संक्रमण है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया निमोनिया के 
सबसे सामान्य कारणों में से एक है।

�	सुभेद्य जनसंख्या: 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, विशेष चिकित्सीय 
स्थितियों वाले लोग, 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्क 
और सिगरेट पीने वालों को इससे सबसे अधिक जोखिम होता 
है।

�	भारत में स्थिति: भारत में लगभग 16% बच्चों की मृत्यु निमोनिया 
के कारण होती है।
�	निमोनिया संक्रामक है और खाँसने या छींकने से फैल 

सकता है। यह तरल पदार्थों जैसे बच्चे के जन्म के दौरान 
रक्त और दूषित सतहों के माध्यम से भी फैल सकता है।

z	 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP):
�	शुरुआत:

�	भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य 
और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'प्रतिरक्षण के विस्तारित 
कार्यक्रम (EPI)' के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

�	वर्ष 1985 में कार्यक्रम को 'सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम 
(UIP)' के रूप में संशोधित किया गया था।

�	कार्यक्रम का उद्देश्य:
�	तीव्र टीकाकरण कवरेज़,
�	सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार,
�	स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम 

स्थापित करना,
�	प्रदर्शन की निगरानी के लिये ज़िलेवार प्रणाली की शुरुआत
�	वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

�	विशेषताएँ:
�	UIP वैक्सीन-रोकथाम योग्य 12 बीमारियों के खिलाफ 

बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर तथा रुग्णता को 
रोकती है। अतीत में यह देखा गया कि प्रतिरक्षण कवरेज़ 
में वृद्धि की दर धीमी हो गई और वर्ष 2009 से वर्ष 2013 
के बीच इसमें प्रतिवर्ष 1% की दर से वृद्धि देखी गई थी।

�	राष्ट्रीय स्तर पर 10 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा - 
डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, 
बचपन में तपेदिक का गंभीर रूप, रोटावायरस डायरिया, 
हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस व हीमोफिलस 
इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के कारण होने वाला निमोनिया।

�	उप-राष्ट्रीय स्तर पर 2 बीमारियों के खिलाफ- न्यूमोकोकल 
न्यूमोनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस जिनमें से 
न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार 
किया गया है,जबकि जेई वैक्सीन केवल स्थानिक ज़िलों में 
उपलब्ध कराई जाती है।

�	कवरेज में तेज़ी लाने के लिये मिशन इंद्रधनुष की 
परिकल्पना की गई थी तथा इसका कार्यान्वयन वर्ष 2015 
से किया गया था ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज़ को 90% 
तक बढ़ाया जा सके।

�	हाल ही में उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर 
करने के लिये सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0 योजना 
शुरू की गई है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित 
टीकाकरण से वंचित रह गए थे
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भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 
2020: एनसीआरबी

चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में 

दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की रिपोर्ट 2020 जारी 
की।
प्रमुख बिंदु
z	 आत्महत्या श्रेणियाँ:

�	रिपोर्ट में आत्महत्याओं को नौ श्रेणियों में विभाजित किया गया 
है- दैनिक मज़दूर, गृहिणियों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 
लोग, 'पेशेवर/वेतनभोगी व्यक्तियों', 'छात्रों', 'स्व-नियोजित 
व्यक्तियों', 'सेवानिवृत्त व्यक्तियों' के तहत सूचीबद्ध किया गया 
है।
�	NCRB ने 2014 में ही 'दुर्घटनाग्रस्त मौतों और 

आत्महत्याओं' के अपने आँकड़ों में दैनिक ग्रामीणों को 
वर्गीकृत करना शुरू कर दिया था।

z	 आत्महत्याओं की संख्या:
�	भारत में आत्महत्याएँ वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 

10% बढ़कर 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच 
गईं।

�	वर्ष 2014 और वर्ष 2020 के बीच आत्महत्या से मरने वालों में 
दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, इसके बाद 
'गृहिणियों', स्व-नियोजित व्यक्तियों, किसानों और सेवानिवृत्त 
व्यक्तियों का नंबर आता है।
�	पेशेवर/वेतनभोगी व्यक्तियों के समूह ने आत्महत्याओं में 

वृद्धि दर्ज की।
�	बेरोज़गार व्यक्तियों के समूह में आत्महत्याओं में वृद्धि देखी 

गई और उनका अनुपात वर्ष 2019 से थोड़ा बढ़ गया।
�	वर्ष 2019 से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आई 

है और यह संख्या वर्ष 2010 के बाद सबसे कम है।
�	कुल आत्महत्याओं में छात्रों की हिस्सेदारी पिछले कुछ 

वर्षों में लगातार बढ़ रही है और अब वर्ष 1995 के बाद से 
उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।

z	 राज्यवार विश्लेषण:
�	राज्यों में सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहाँ कृषि क्षेत्र में 

4,006 आत्महत्याएँ हुई हैं, जिसमें कृषि श्रमिकों की 
आत्महत्याओं में 15% की वृद्धि शामिल है।

�	खराब रिकॉर्ड वाले अन्य राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और 
मध्य प्रदेश शामिल हैं।

z	 कारण-वार विश्लेषण:
�	आत्महत्या के कारणों में जो ऐसी मौतों का कम-से-कम एक 

प्रतिशत हैं:
�	गरीबी और बेरोज़गारी में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई।
�	इसके बाद नशीली दवाओं का दुरुपयोग या शराब की लत, 

बीमारी और पारिवारिक समस्याएँ आती हैं।
�	हालाँकि छात्रों की आत्महत्या से होने वाली मौतों में वृद्धि 

दर्ज की गई है, यह परीक्षा की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी 
अवधि की संभावनाओं (शायद शिक्षा जारी रखने में 
असमर्थता) से संबंधित थी।

z	 संबंधित पहल:
�	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: इसका उद्देश्य 

मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ 
प्रदान करना है।

�	किरण: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, 
तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार व अन्य मानसिक 
स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान 
करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की है।

�	मनोदर्पण पहल: यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा 
मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय 
में छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक 
स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान 
करना है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
z	 NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में 

इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को 
प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी 
समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया 
जा सके।

z	 यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के 
कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया 
गया था।

z	 NCRB देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आँकड़े ('भारत 
में अपराध' रिपोर्ट) एकत्रित करता है।
�	वर्ष 1953 से प्रकाशित होने के बाद यह रिपोर्ट देश भर में कानून 

और व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण 
के रूप में कार्य करती है।

z	 NCRB के दूसरे सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज 
2020-21 का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया 
गया।
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मनरेगा में फंड की कमी
चर्चा में क्यों?

केंद्र की प्रमुख ग्रामीण रोज़गार योजना (मनरेगा) वित्तीय वर्ष के 
आधी अवधि के दौरान ही समाप्त हो गई है। इसका अभिप्राय यह है कि 
जब तक राज्य अपने स्वयं के फंड/निधि का उपयोग नहीं करते तब तक 
मनरेगा श्रमिकों के भुगतान के साथ-साथ सामग्री की लागत प्रदान करने 
में देरी होगी।
z	 इससे पूर्व सरकार ने विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिये फंड के 

निचले स्तर को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने हेतु इस चालू वित्तीय 
वर्ष (2021-22) से लागू किये गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति और अन्य के लिये श्रेणी-वार वेतन भुगतान प्रणाली की 
शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु
z	 मनरेगा योजना:

�	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, जिसे 
पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना 
जाता था, को भारत में रोज़गार सृजन और सामाजिक सुरक्षा 
बढ़ाने के लिये वर्ष 2005 में पारित किया गया था।

�	यह योजना एक मांग-संचालित मज़दूरी रोजगार योजना है, जो 
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

�	ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसके 
पास जॉब कार्ड है, योजना के तहत नौकरी के लिये पात्र है।

�	इस योजना में वयस्क सदस्य स्वयंसेवकों को अकुशल शारीरिक 
कार्य के लिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटीकृत 
रोज़गार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

�	इसमें 100% शहरी आबादी वाले ज़िलों को छोड़कर भारत के 
सभी ज़िलों को शामिल किया गया है।

�	सूखे/प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 
दिनों के अकुशल मज़दूरी रोज़गार का भी प्रावधान है।

�	मनरेगा की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य अपने स्वयं के फंड 
से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त 
दिन रोज़गार प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं।

z	 मनरेगा से संबंधित मुद्दे:
�	कम मज़दूरी दर

�	वर्तमान में 21 प्रमुख राज्यों में से कम-से-कम 17 की 
मनरेगा मज़दूरी दर कृषि के लिये राज्य की न्यूनतम 
मज़दूरी से भी कम है। यह कमी न्यूनतम वेतन के 2-33% 
की सीमा में है।

�	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के वर्ष 
2017 केआँकड़ों से पता चलता है कि सामान्य खेतिहर 
मज़दूरों हेतु औसत दैनिक मज़दूरी पुरुषों के लिये 264.05 
रुपए और महिलाओं के लिये 205.32 रुपए है।

�	नाममात्र की मज़दूरी या कम मज़दूरी दरों के परिणामस्वरूप 
मनरेगा योजनाओं में काम करने के लिये श्रमिकों में कम 
रुचि देखी गई है, जिससे ठेकेदारों और बिचौलियों को 
स्थानीय स्तर पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता था।

�	अपर्याप्त वित्तपोषण:
�	धन की कमी के कारण राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत 

रोज़गार की मांग को पूरा करने में मुश्किल होती है।
�	मज़दूरी के भुगतान में देरी:

�	अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनिवार्य रूप से 15 दिनों के 
भीतर मज़दूरी का भुगतान करने में विफल रहे हैं। साथ ही 
वेतन भुगतान में देरी के लिये श्रमिकों को मुआवज़ा नहीं 
दिया जाता है।

�	इसने योजना को आपूर्ति आधारित कार्यक्रम में बदल दिया 
है और बाद में श्रमिकों ने इसके तहत काम करने में कम 
रुचि लेना शुरू कर दिया था।

�	सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के एक फैसले ने मनरेगा 
के तहत लंबित मज़दूरी भुगतान को "राज्य द्वारा किया गया 
एक स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन" और "बेगार का एक 
आधुनिक रूप" बताया।

�	PRI की अप्रभावी भूमिका:
�	बहुत कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम 

को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं 
हैं।

�	अधूरे कार्यों की अधिक संख्या :
�	मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और 

परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। साथ ही 
मनरेगा के तहत काम की गुणवत्ता व संपत्ति निर्माण का 
मुद्दा भी एक प्रमुख समस्या रही है।

�	जॉब कार्ड का निर्माण:
�	फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी नामों को शामिल करना, लापता 

प्रविष्टियाँ और जॉब कार्ड में प्रविष्टियाँ करने में देरी से 
संबंधित कई मुद्दे हैं।
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वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021
चर्चा में क्यों?

वैश्विक खाद्य सुरक्षा (GFS) सूचकांक 2021 में 113 देशों की 
सूची में भारत का 71वाँ स्थान है।
z	 इससे पूर्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 

101वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

प्रमुख बिंदु
z	  सूचकांक के बारे में:

�	विकास:
�	GFS सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा 

डिज़ाइन और निर्मित किया गया और इसे कॉर्टेवा एग्रीसाइंस 
(Corteva Agriscience) द्वारा प्रायोजित किया 
गया था।

�	वर्ष 2021 में जारी GFSI सूचकांक का दसवाँ संस्करण 
है। इस सूचकांक को प्रतिवर्ष  प्रकाशित किया जाता है।

�	मापन:
�	यह निम्नलिखित के आधार पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित 

कारकों को मापता है:
�	सामर्थ्य
�	उपलब्धता
�	गुणवत्ता और सुरक्षा
�	प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन
�	यह आय और आर्थिक असमानता सहित 58 अद्वितीय 

खाद्य सुरक्षा संकेतकों का आकलन करता है, वर्ष 2030 
तक संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य में ज़ीरो हंगर की 
दिशा में प्रगति को तीव्र गति प्रदान करने के लिये प्रणालीगत 
अंतराल और आवश्यक कार्यों पर ध्यान आकर्षित करना 
होगा।

z	 रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम (भारत और विश्व):
�	शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश:

�	आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, 
नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्राँस और अमेरिका ने 
सूचकांक में 77.8 और 80 अंकों की सीमा में समग्र 
जीएफएस स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया।

�	भारत का स्थान:
�	समग्र स्थिति: 113 देशों के GFS सूचकांक 2021 में 

भारत 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71वें स्थान पर 
है।

�	पड़ोसी देशों से तुलना: इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन 
पाकिस्तान (75वें स्थान), श्रीलंका (77वें स्थान), नेपाल 
(79वें स्थान) और बांग्लादेश (84वें स्थान) से बेहतर है 
लेकिन वह चीन (34वें स्थान) से पीछे है।

�	हालाँकि पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में 
भारत की प्रगतिशील वृद्धि पाकिस्तान, नेपाल और 
बांग्लादेश से कम रही।

�	भारत का स्कोर केवल 2.7 अंक बढ़कर वर्ष 2021 में 
57.2 हो गया, जो वर्ष 2012 में 54.5 था, यह पाकिस्तान 
की तुलना में 9 अंक (2021 में 54.7 और 2012 में 45.7 ) 
अधिक था।

�	फूड अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी में पाकिस्तान ने भारत से 
बेहतर स्कोर किया, जबकि श्रीलंका इस श्रेणी में पहले से 
ही बेहतर स्थिति में है। शेष 3 बिंदुओं पर भारत ने 
पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर 
स्कोर किया है।

z	 चिंताएँ:
�	वर्ष 2030 तक ज़ीरो हंगर स्थिति प्राप्त करने के सतत् विकास 

लक्ष्य की दिशा में सात वर्षों की प्रगति के बाद लगातार दूसरे 
वर्ष वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आई है।

�	जबकि देशों ने पिछले दस वर्षों में खाद्य असुरक्षा को दूर करने 
की दिशा में पूर्ण प्रगति की है, खाद्य प्रणाली आर्थिक, जलवायु 
और भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।

z	 सुझाव:
�	भूख और कुपोषण को समाप्त करने तथा सभी के लिये खाद्य 

सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर 
पर कार्रवाई की जानी अनिवार्य है।

�	वर्तमान और उभरती भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने 
के लिये आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा में निवेश के साथ-साथ 
जलवायु अनुकूल फसल पैदावार में नवाचार से लेकर सबसे 
कमज़ोर लोगों की सहायता हेतु योजनाओं में निवेश को जारी 
रखा जाए।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021
z	 16 Oct 2021
z	  10 min read
z	 टैग्स: सामान्य अध्ययन-II
z	 स्वास्थ्य
z	 बच्चों से संबंधित मुद्दे
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प्रिलिम्स के लिये:
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021
मेन्स के लिये:
बच्चों से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों? 
वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 देशों 

में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु 
z	 वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में:

�	वार्षिक रिपोर्ट: कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा 
संयुक्त रूप से प्रकाशित।
�	यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष 

अक्तूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण 
GHI के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है।

�	उद्देश्य: वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक 
रूप से मापना और ट्रैक करना।

�	गणना: इसकी गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है:
�	अल्पपोषण: अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या।
�	चाइल्ड वेस्टिंग: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का 

हिस्सा, जिनका वज़न उनकी ऊंँचाई के हिसाब से कम है, 
यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है।

�	चाइल्ड स्टंटिंग: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का 
हिस्सा, जिनका वज़न उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह 
कुपोषण को दर्शाता है।

�	बाल मृत्यु दर: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु 
दर।

�	स्कोरिंग:
�	चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर GHI 100-बिंदु 

पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है जहाँ 0 सबसे अच्छा 
संभव स्कोर है (शून्य भूख) और 100 को सबसे खराब 
माना जाता है।

�	प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर 
निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता 
है।

�	आँकड़ा संग्रहण:
�	खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्पपोषण डेटा प्रदान किया 

जाता है और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर-एजेंसी 
ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टीमेशन (यूएन आईजीएमई) 
से प्राप्त किया जाता है।

�	बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आँकड़े यूनिसेफ, विश्व 
स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा विश्व बैंक के 
संयुक्त डेटाबेस से लिये गए हैं।

z	 वैश्विक परिदृश्य:
�	भुखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत 

अच्छा नही पाया गया।
�	वर्तमान GHI अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष 

रूप से 47 देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त 
करने में विफल रहेंगे।

�	खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता:
�	बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की 

चरम सीमा और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक 
एवं स्वास्थ्य चुनौतियाँ भुखमरी के स्तर को बढ़ा रही हैं।

�	दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार (वैश्विक 
भूख सूचकांक का एक घटक) बढ़ रहा है।
�	यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक 

प्रमुख संकेतक हो सकता है।
�	क्षेत्रों, देशों और समुदायों के बीच व्यापक असमानता है जिससे 

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) "किसी को भी पीछे न छोड़ने" 
पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

�	अफ्रीका विशेष रूप से उप-सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र 
हैं जहाँ भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भूख का 
स्तर गंभीर बना हुआ है।

z	 भारत का पक्ष:
�	महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते 

हुए दावा किया है कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 
कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है।

�	सरकार के अनुसार, वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021 
और 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 
2021' पर FAO रिपोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से 
नज़रअंदाज किया है:
�	इस रिपोर्ट का मूल्यांकन 'चार आधारों' किया गया है, यह 

सर्वे भौतिक रूप से न कर टेलीफोन के माध्यम से 
आयोजित किया गया था।

�	अल्पपोषण के वैज्ञानिक माप के लिये वज़न और ऊंँचाई 
की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोनिक 
सर्वे के दौरान इसमें विसंगतितियाँ पाई गई थीं।

�	रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 
(पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी 
कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के 
सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयास की अवहेलना की गई है।
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भारत द्वारा प्रारंभ पहलें:
z	 ईट राइट इंडिया मूवमेंट: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 

(FSSAI) द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में 
शामिल करने के लिये प्रेरित किये जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच 
गतिविधि।

z	 पोषण अभियान: इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 
2018 में शुरू किया गया, इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, 
एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) 
को कम करना है।

z	 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 
द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह 1 जनवरी, 2017 
से देश के सभी ज़िलों में लागू एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है।

z	 फूड फोर्टिफिकेशन: फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट प्रमुख 
विटामिनों तथा खनिजों जैसे- आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए 
और डी को चावल, दूध एवं नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में 
शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके।

z	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह कानूनी रूप से ग्रामीण 
आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने 
का अधिकार देता है।

z	 मिशन इंद्रधनुष: यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती 
महिलाओं को 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (वीपीडी) के खिलाफ 
टीकाकरण के लिये लक्षित करता है।

z	 एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना: 2 अक्तूबर, 
1975 को शुरू की गई, आईसीडीएस योजना के तहत छह सेवाओं 
(पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालयी गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण और 
स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाओं) का 
पैकेज, 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 
स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है।

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना
चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब में एडिप (दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता) योजना 
के तहत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के 
लिये एक सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया।
z	 दिव्यांगजन या दिव्यांग: इससे पहले वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने 

निर्णय लिया था कि विकलांग व्यक्तियों को अब गैर-कार्यात्मक 
शरीर के अंगों वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना 
चाहिये, इसके बजाय उन्हें दिव्यांगजन या दिव्यांग (दिव्य शरीर के 
साथ एक व्यक्ति) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:
z	 परिचय:

�	मंत्रालय:
�	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल 

मंत्रालय है।
�	यह वर्ष 1981 से कार्यरत है।

�	परिभाषा:
�	यह योजना विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों 

का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी-PWD) अधिनियम, 
1995 में दी गई विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं की 
परिभाषाओं का पालन करती है।

�	PWD अधिनियम को ‘दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार 
अधिनियम’, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

�	उद्देश्य:
�	ज़रूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को सतत्, परिष्कृत और 

वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता उपकरण 
प्राप्त करने में मदद करना ताकि दिव्यांगंता के प्रभाव को 
कम करके और आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके 
शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को 
बढ़ाया जा सके।

�	अनुदान:
�	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (भारतीय कृत्रिम अंग 

निर्माण निगम, राष्ट्रीय संस्थानों, समग्र क्षेत्रीय केंद्रों, जिला 
दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों, राज्य दिव्यांग विकास निगमों, 
गैर-सरकारी संगठनों आदि) को सहायता और सहायक 
उपकरणों का वितरण, खरीद के लिये सहायता अनुदान 
जारी किया जाता है। 

�	सहायता:
�	ऐसी सहायता/उपकरण जिनकी कीमत 10,000 रुपए से 

अधिक नहीं है, एकल दिव्यांगता के लिये योजना के 
अंतर्गत शामिल हैं।

�	हालाँकि कुछ मामलों में यह सीमा बढ़ाकर 12,000 रुपए 
की जाएगी। एकाधिक अक्षमताओं के मामले में यदि एक 
से अधिक सहायता/उपकरण की आवश्यकता होती है, तो 
यह सीमा अलग-अलग मदों पर अलग से लागू होगी।

�	यदि आय 15,000 रुपए प्रतिमाह तक है तो सहायता/
उपकरण की पूरी लागत प्रदान की जाती है और यदि आय 
15,001 रुपए से 20,000 रुपए प्रतिमाह के बीच है तो 
सहायता/उपकरण की लागत का 50% प्रदान किया जाता 
है।
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तपेदिक
चर्चा में क्यों?

बेसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG) वैक्सीन ने अपने 100 वर्ष पूरे 
कर लिये हैं और यह वर्तमान में ‘तपेदिक’ (TB) की रोकथाम के लिये 
उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है।
प्रमुख बिंदु
z	 ‘तपेदिक’ (TB)

�	टीबी या क्षय रोग ‘माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस’ नामक 
जीवाणु के कारण होता है, जो कि लगभग 200 सदस्यों वाले 
‘माइकोबैक्टीरियासी परिवार’ से संबंधित है।
�	कुछ माइकोबैक्टीरिया मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ रोग का 

कारण बनते हैं तथा अन्य काफी व्यापक स्तर पर जानवरों 
को संक्रमित करते हैं।

�	टीबी, मनुष्यों में सबसे अधिक फेफड़ों (पल्मोनरी टीबी) को 
प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों (एक्स्ट्रा-पल्मोनरी 
टीबी) को भी प्रभावित कर सकता है।

�	टीबी एक बहुत ही प्राचीन रोग है और मिस्र में तकरीबन 3000 
ईसा पूर्व में इसके अस्तित्व में होने का दस्तावेज़ीकरण किया 
गया था।

�	वर्तमान में टीबी एक इलाज योग्य रोग है।
z	 ट्रांसमिशन

�	टीबी रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 
फैलता है। जब ‘पल्मोनरी टीबी’ से पीड़ित कोई व्यक्ति खाँसता, 
छींकता या थूकता है, तो वह टीबी के कीटाणुओं को हवा में 
फैला देता है।

z	 लक्षण
�	‘पल्मोनरी टीबी’ के सामान्य लक्षणों में बलगम के साथ खाँसी 

और कई बार खून आना, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम 
होना, बुखार और रात को पसीना आना शामिल है।

z	 टीबी का वैश्विक प्रभाव:
�	वर्ष 2019 में टीबी के 87% नए मामले केवल 30 उच्च संक्रमण 

वाले देशों में देखने को मिले थे।
�	टीबी के नए मामलों में से दो-तिहाई मामलों में केवल आठ देशों 

का योगदान है:
�	इनमें भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, 

नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
�	भारत में जनवरी और दिसंबर 2020 के बीच 1.8 मिलियन 

टीबी के मामले दर्ज किये गए, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 
संख्या 2.4 मिलियन थी।

�	वर्ष 2019 में मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट-टीबी (MDR-TB) एक 
सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये एक 
गंभीर खतरा बना रहा।
�	‘मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस’ (MDR-TB) 

टीबी का एक प्रकार है, जिसका इलाज दो सबसे 
शक्तिशाली एंटी-टीबी दवाओं के साथ नहीं किया जा 
सकता है। ‘एक्स्टेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस’ 
(XDR-TB) टीबी का वह रूप है, जो ऐसे बैक्टीरिया 
के कारण होता है जो कई सबसे प्रभावी एंटी-टीबी दवाओं 
के प्रतिरोधी होते हैं।

z	 बीसीजी (BCG)  वैक्सीन :
�	बीसीजी वैक्सीन को दो फ्राँसीसी वैज्ञानिकों अल्बर्ट कैलमेट 

(Albert Calmett) और केमिली गुएरिन (Camille 
Guerin) द्वारा माइकोबैक्टीरियम बोविस 
[Mycobacterium bovis (जो मवेशियों में टीबी का 
कारण बनता है)] के एक स्ट्रेन में परिवर्तन करके विकसित 
किया गया था, जिसे पहली बार वर्ष 1921 में मनुष्यों में प्रयोग 
किया गया था।

�	भारत में बीसीजी का चयन  पहली बार वर्ष 1948 में सीमित 
पैमाने पर किया गया था तथा यह वर्ष 1962 में राष्ट्रीय टीबी 
नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया।

�	एक टीके के रूप में इसका प्राथमिक उपयोग टीबी के खिलाफ 
किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त यह नवजात शिशुओं के 
श्वसन और जीवाणु संक्रमण, कुष्ठ एवं बुरुली अल्सर 
(Buruli Ulcer) जैसे अन्य माइकोबैक्टीरियल रोगों से भी 
बचाता है।

�	मूत्राशय के कैंसर और घातक मेलेनोमा बीमारी में एक 
इम्यूनोथेरेपी एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।

�	बीसीजी के बारे में सबसे रोचक तथ्य है कि यह कुछ भौगोलिक 
स्थानों पर अच्छा काम करता है, जबकि कुछ जगहों पर इतना 
प्रभावी नहीं होता है। आमतौर पर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के 
साथ-साथ ‘बीसीजी वैक्सीन’ की प्रभावकारिता भी बढ़ती जाती 
है।
�	यूके, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में इसकी प्रभावकारिता 

काफी अधिक है तथा भारत, केन्या एवं मलावी जैसे 
भूमध्य रेखा पर या उसके आस-पास स्थित देशों में, जहाँ 
क्षय रोग का भार अधिक है, वहाँ इसकी प्रभावकारिता 
बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है।

z	 संबंधित पहल :
�	वैश्विक प्रयास :

�	विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ग्लोबल फंड और 
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल "शोध. 
उपचार. सर्व. #EndTB" (Find. Treat. All. 
#EndTB") शुरू की है। 
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�	विश्व स्वास्थ्य संगठन,  विश्व तपेदिक रिपोर्ट (Global 
Tuberculosis Report) भी जारी करता है।

�	भारत के प्रयास :
�	क्षय रोग उन्मूलन वर्ष 2017-2025 हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक 

योजना (NSP), निक्षय इकोसिस्टम (राष्ट्रीय टीबी 
सूचना प्रणाली), निक्षय पोषण योजना  (NPY द्वारा 
वित्तीय सहायता), टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। 

�	वर्तमान में नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत 
टीबी के लिये दो टीके विकसित किये गए हैं - वैक्सीन 
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 (VPM1002) तथा 
माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी' (MIP)।

प्रधानमंत्री पोषण योजना
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 
स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु ‘प्रधानमंत्री पोषण 
योजना’ को मंज़ूरी दी है।
z	 यह योजना स्कूलों में मिड-डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय 

कार्यक्रम का स्थान लेगी।
z	 इसे पाँच वर्ष (2021-22 से 2025-26) की शुरुआती अवधि के 

लिये लॉन्च किया गया है।

मिड-डे मील योजना
z	 ‘मिड-डे मील योजना’ शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित 

योजना है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था।
z	 यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के 

उद्देश्य हेतु दुनिया के सबसे बड़े स्कूली भोजन कार्यक्रमों में से एक 
है।

z	 इसके तहत कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष के 
आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान करने का 
प्रावधान शामिल है।

z	 खाद्यान्न की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से यदि 
विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य 
सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का 
भुगतान करेगी।

प्रमुख बिंदु
z	 प्रधानमंत्री पोषण योजना

�	कवरेज़:
�	यह योजना देश भर के 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में 

कक्षा I से VIII तक नामांकित 11.8 करोड़ छात्रों को 
कवर करेगी।

�	प्राथमिक (1-5) और उच्च प्राथमिक (6-8) स्कूली बच्चे 
वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम 
खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, ताकि न्यूनतम 700 कैलोरी 
सुनिश्चित की जा सके।

�	इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 
प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे प्री-प्राइमरी या बालवाटिका 
में पढ़ने वाले छात्रों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

�	बालवाटिका एक प्रकार के प्री-स्कूल होते हैं, जिन्हें बीते 
वर्ष सरकारी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में छह 
वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने के लिये शुरू 
किया गया था।

�	पोषाहार उद्यान:
�	इसके तहत सरकार, स्कूलों में ‘पोषाहार उद्यानों’ को 

बढ़ावा देगी। छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान 
करने हेतु उद्यान स्थापित किये जायेंगे।

�	पूरक पोषण:
�	नई योजना में आकांक्षी ज़िलों और एनीमिया के उच्च प्रसार 

वाले बच्चों के लिये पूरक पोषण का भी प्रावधान है।
�	यह गेहूँ, चावल, दाल और सब्जियों के लिये धन उपलब्ध 

कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध 
और चुनौतियों को समाप्त करता है।

�	वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी 
भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र सरकार 
अतिरिक्त लागत वहन नहीं करने संबंधी प्रतिबंध को हटा 
लिया गया है।

�	तिथि भोजन की अवधारणा:
�	तिथिभोजन (Tithi Bhojan) की अवधारणा को 

व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।
�	तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें 

लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन 
प्रदान करते हैं।

�	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):
�	केंद्र सरकार राज्यों से स्कूलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 

(DBT) सुनिश्चित करेगी, जो इसका उपयोग भोजन 
पकाने की लागत को कवर करने के लिये करेगी।

�	पहले राज्यों को धन आवंटित किया जाता था, जिसमें 
ज़िला और तहसील स्तर पर एक नोडल मध्याह्न भोजन 
योजना प्राधिकरण को भेजने से पहले धन का अपना हिस्सा 
शामिल होता था।

�	इसके माध्ययम से यह सुनिश्चित करना है कि ज़िला 
प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर कोई चूक न 
हो।
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�	पोषण विशेषज्ञ:
�	प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है, 

जिसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बॉडी मास 
इंडेक्स (BMI), वज़न और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे 
स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।

�	योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा:
�	योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक 

राज्य में प्रत्येक स्कूल हेतु योजना का सामाजिक लेखा 
परीक्षा भी अनिवार्य किया गया है, जो अब तक सभी राज्यों 
द्वारा नहीं किया जा रहा था।

�	शिक्षा मंत्रालय स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी के 
लिये कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शामिल 
करेगा।

�	फंड शेयरिंग:
�	1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में से 

केंद्र 54,061 करोड़ रुपए वहन करेगा, जिसमें राज्य 
31,733 करोड़ रुपए (45,000 करोड़ रुपए खाद्यान्न के 
लिये सब्सिडी के रूप में केंद्र द्वारा जारी किए जायेंगे) का 
भुगतान करेंगे।

�	आत्मनिर्भर भारत हेतु वोकल फॉर लोकल:
�	योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों 

(FPO) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी 
को प्रोत्साहित किया जाएगा।

�	स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय 
रूप से निर्मित जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग 
को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वन अधिकार अधिनियम
चर्चा में क्यों?   

हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 
(FRA), 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है, जो आदिवासियों 
एवं खानाबदोश समुदायों की 14 लाख की आबादी के एक बड़े हिस्से की 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का कार्य करेगा।
प्रमुख बिंदु 
z	 FRA के बारे में:

�	वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले 
आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन 
संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये 
समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक 
ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।

�	यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) 
और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे 
जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन 
अधिकारों को मान्यता देता है ।

�	यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा 
सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती 
प्रदान  करता है।

�	ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक 
वन अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और 
OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित 
करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।

z	 वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार:
�	 स्वामित्व अधिकार:

�	यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 हेक्टेयर 
भू-क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने 
वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। 

�	यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव 
में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा 
कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।

�	अधिकारों का प्रयोग:
�	वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद, 

चराई क्षेत्रों आदि तक है।
�	राहत और विकास से संबंधित अधिकार:

�	वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या 
जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में 
पुनर्वास का अधिकार शामिल है।

�	वन प्रबंधन अधिकार:
�	इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः 

उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, 
जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक 
रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

z	 महत्त्व:
�	संवैधानिक प्रावधान का विस्तार:

�	यह संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के जनादेश 
का विस्तार करता है जो भूमि या जंगलों जिनमें वे स्वदेशी 
समुदाय निवास करते हैं, पर उनके दावों को संरक्षण प्रदान 
करता है ।

�	सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:
�	जनजातियों का अलगाव नक्सल आंदोलन के कारकों में से 

एक था, जिसने छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे 
राज्यों को प्रभावित किया।
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�	वन शासन:
�	इसमें सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर 

वन शासन को लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता है।
�	यह सुनिश्चित करेगा कि लोग अपने जंगलों का प्रबंधन 

स्वयं करें, यह अधिकारियों के माध्यम से वन संसाधनों के 
दोहन को नियंत्रित करेगा जिससे वन शासन में सुधार होगा 
और आदिवासी अधिकारों का बेहतर प्रबंधन करेगा।

z	 चुनौतियाँ:
�	प्रशासनिक उदासीनता:

�	चूँकि अधिकांश राज्यों में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक 
नहीं हैं, इसलिये सरकारों को वित्तीय लाभ के पक्ष में 
FRA को हटाना या इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं 
करना सुविधाजनक लगता है।

�	वन अधिकारियों ने आदिवासियों हेतु कल्याणकारी उपाय 
के बजाय अतिक्रमण को नियमित करने के लिये एक 
साधन के रूप में FRA की गलत व्याख्या की है।

�	कॉरपोरेट्स को डर है कि वे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों 
तक सस्ती पहुँच को खो सकते हैं।

�	अधिनियम का कमज़ोर पड़ना:
�	पर्यावरणविदों के कुछ वर्ग इस बात पर चिंता जताते हैं कि 

FRA व्यक्तिगत अधिकारों के पक्ष में अधिक लचीला है 
जो सामुदायिक अधिकारों हेतु न्यूनतम कार्यक्षेत्र प्रदान 
करता है।

�	संस्थागत मार्ग बाधा:
�	ग्राम सभा द्वारा समुदायिक और व्यक्तिगत दावों के सामान्य 

नक्शे तैयार किये जाते हैं, जिनमें कभी-कभी तकनीकी ज्ञान 
की कमी देखी जाती है और ये शैक्षिक अक्षमता से ग्रसित 
होते हैं।

�	 FRA का दुरुपयोग :
�	FRA का दुरुपयोग होने के कारण समुदायों ने दावा 

दाखिल करने के लिये प्रयास किया है। पार्टी लाइनों के 
राजनेताओं ने FRA को भूमि वितरण अभ्यास के रूप में 
व्याख्यायित किया है तथा इसके संदर्भ में ज़िलों के लिये 
लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक
चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद  (EAC-PM) 
ने बुजुर्गों के लिये जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया।

z	 देश में कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में बुजुर्गों की हिस्सेदारी वर्ष 
2001 में लगभग 7.5 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2026 तक 
लगभग 12.5 प्रतिशत हो जाएगी तथा वर्ष 2050 तक 19.5 प्रतिशत 
से अधिक होने की उम्मीद है। 

z	 प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक गैर-
संवैधानिक, गैर-सांविधिक, स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत 
सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर 
सलाह देने के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु
परिचय :

z	 EAC-PM  के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा 
यह सूचकांक तैयार किया गया है, जो ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालता 
है जिनका अक्सर बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याओं में उल्लेख 
नहीं किया जाता है।
�	भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग, भारत में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय 

पहल है, जो प्रतिस्पर्द्धा और रणनीति पर अनुसंधान व ज्ञान के 
निकाय के विस्तार एवं  उद्देश्यपूर्ण प्रसार के लिये समर्पित है।

z	 यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में आयु बढ़ने के क्षेत्रीय पैटर्न की पहचान 
करने के साथ-साथ देश में आयु बढ़ने की समग्र स्थिति का भी 
आकलन करती है। 
�	आयु एक सतत्, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो 

गर्भाधान से शुरू होकर व्यक्ति की मृत्यु तक होती है।
�	हालाँकि जिस आयु में किसी के उत्पादक योगदान में गिरावट 

आती है तथा वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, उसे 
सामान्यत: जीवन के वृद्ध चरण की शुरुआत के रूप में माना जा 
सकता है।

�	राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति, 60+ आयु वर्ग के लोगों को बुजुर्ग के रूप 
में परिभाषित करती है।

z	 यह निष्पक्ष रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा 
को बढ़ावा देगी तथा उन स्तंभों और संकेतकों पर प्रकाश डालेगी 
जिनमें वे सुधार कर सकते हैं।

सूचकांक के स्तंभ और उप-स्तंभ: 
z	 चार स्तंभ:

�	वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और 
आय सुरक्षा

z	 आठ उप-स्तंभ:
�	आर्थिक सशक्तीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति और रोजगार, 

सामाजिक स्थिति, शारीरिक सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, 
मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा पर्यावरण को 
सक्षम बनाना।
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प्रमुख निष्कर्ष:
z	 राज्यवार रैंकिंग:

�	राजस्थान और हिमाचल प्रदेश क्रमशः वृद्ध और अपेक्षाकृत वृद्ध 
राज्यों में शीर्ष स्कोरर हैं। 
�	वृद्ध राज्य 5 मिलियन से अधिक की वृद्ध आबादी वाले 

राज्यों को संदर्भित करता है, जबकि अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य 
5 मिलियन से कम की वृद्ध आबादी वाले राज्यों को 
संदर्भित करता है।

�	चंडीगढ़ और मिज़ोरम केंद्रशासित प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों 
की श्रेणी में शीर्ष स्कोरर हैं।

z	 स्तंभवार प्रदर्शन:
�	स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम 

राष्ट्रीय औसत 66.97 है, जिसके बाद सामाजिक कल्याण स्तंभ 
का स्कोर 62.34 है।

�	वित्तीय कल्याण का स्कोर 44.7 है, जो शिक्षा प्राप्ति और 
रोज़गार स्तंभ में 21 राज्यों के निम्न प्रदर्शन से कम है, यह सुधार 
की संभावना को प्रदर्शित करता है।

�	राज्यों ने आय सुरक्षा स्तंभ में विशेष रूप से खराब प्रदर्शन किया 
है क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का आय सुरक्षा में राष्ट्रीय 
औसत से कम स्कोर है, जो सभी स्तंभों में सबसे कम है।

चुनौतियाँ:
z	 महिलाओं की अधिक आयु प्रत्याशा:

�	जनसंख्या में लोगों की सामान्य आयु के उभरते मुद्दों में से एक 
"महिलाओं की अधिक आयु प्रत्याशा" है, जिसके परिणामस्वरूप 
वृद्धावस्था के कुल प्रतिशत मंर महिलाओं का अनुपात पुरुषों की 
तुलना में अधिक होता है।

z	 आय सुरक्षा:
�	भारत में विश्व स्तर पर सबसे कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र है 

क्योंकि यह अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 
1% पेंशन पर खर्च करता है।

z	 अर्थव्यवस्था में बुजुर्गों का एकीकरण:
�	वर्तमान वृद्ध व्यक्ति की विशिष्ट ज़रूरतों, प्रेरणाओं और 

वरीयताओं को पूरा करने तथा  सक्रिय आयु को बढ़ावा देने के 
साथ उन्हें समाज में योगदान करने का मौका देने की आवश्यकता 
है।

z	 स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएँ:
�	स्वस्थ आयु में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये अच्छा स्वास्थ्य 

समाज के मूल में है। जैसे-जैसे भारत में वृद्ध लोगों की जीवन 
प्रत्याशा बढ़ती है, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है 

कि लोग अधिक आयु तक जीवित रहें, स्वस्थ जीवन जिएँ, जो 
वृद्ध व्यक्तियों, उनके परिवारों और समाज के लिये अधिक 
महत्त्वपूर्ण है।

अल्पसंख्यक संस्थान और आरटीई: 
एनसीपीसीआर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National 

Commission for the Protection of the Rights 
of the Child-NCPCR) ने अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी 
मूल्यांकन किया। रिपोर्ट का शीर्षक था "अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा 
पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के संबंध में अनुच्छेद 15(5) के 
तहत छूट का प्रभाव"।
z	 इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि भारतीय संविधान में 93वाँ 

संशोधन, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के 
अनिवार्य प्रावधानों से छूट देता है, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों 
को कैसे प्रभावित करता है।

z	 रिपोर्ट में अल्पसंख्यक संस्थानों की अनुपातहीन संख्या या 
अल्पसंख्यक संस्थानों में गैर- अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व पर 
प्रकाश डाला गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

z	 NCPCR का गठन मार्च 2007 में ‘कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन 
ऑफ चाइल्ड राइट्स’ (Commissions for 
Protection of Child Rights- CPCR) अधिनियम, 
2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है।

z	 यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 
कार्य करता है।

z	 आयोग का अधिदेश (Mandate) यह सुनिश्चित करता है कि 
सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के 
संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त 
राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।

z	 यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to 
Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्त 
एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच 
करता है।

z	 यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [ 
Protection of Children from Sexual 
Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की 
निगरानी करता है।
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प्रमुख बिंदु:
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
z	 गैर-अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक स्कूल केटरिंग 

(Minority Schools Catering to the Non-
Minorities): कुल मिलाकर इन स्कूलों में 62.5% छात्र गैर-
अल्पसंख्यक समुदायों के थे।
�	अल्पसंख्यक स्कूलों में केवल 8.76 प्रतिशत छात्र सामाजिक 

और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हैं।
z	 अनुपातहीन संख्या: पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी का 

92.47 प्रतिशत मुस्लिम और 2.47% ईसाई हैं। इसके विपरीत 114 
ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जे वाले 
केवल दो स्कूल हैं।
�	इसी तरह उत्तर प्रदेश में हालाँकि ईसाई आबादी 1% से कम है, 

राज्य में 197 ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल हैं।
�	यह असमानता अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के 

मूल उद्देश्य को छीन लेती है।
z	 मदरसों में गैर-एकरूपता: इसमें पाया गया कि स्कूल से बाहर जाने 

वाले बच्चों की सबसे बड़ी संख्या (1.1 करोड़) मुस्लिम समुदाय 
की थी।
�	रिपोर्ट के मुताबिक देश में तीन तरह के मदरसे हैं:

�	मान्यता प्राप्त मदरसे: ये पंजीकृत हैं और धार्मिक व 
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों प्रदान करते हैं; 

�	गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे: गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की 
संख्या राज्य सरकारों द्वारा पंजीकरण के लिये कम पाया 
गया है क्योंकि इनमें  धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान नहीं की 
जाती है।

�	अनमैप्ड मदरसे: अनमैप्ड मदरसों ने कभी पंजीकरण के 
लिये आवेदन नहीं किया है।

�	NCPCR के अनुसार, सच्चर कमेटी की वर्ष 2005 की 
रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 4% मुस्लिम बच्चे (15.3 
लाख) मदरसों में जाते हैं, ने केवल पंजीकृत मदरसों को ध्यान 
में रखा है।

�	इसके अलावा, मदरसों के पाठ्यक्रम, जिन्हें सदियों पहले 
विकसित किया गया है, एक समान नहीं हैं और यह अपने 
आसपास की दुनिया से अनभिज्ञ हैं।
�	कुछ छात्र हीन भावना विकसित कर लेते हैं और बाकी 

समाज से अलग हो जाते हैं तथा वातावरण के साथ तालमेल 
बिठाने में असमर्थ होते हैं।

�	इसके अलावा मदरसों में शिक्षक प्रशिक्षण का कोई 
कार्यक्रम नहीं होता है।

अनुच्छेद 15 (5), 30, 21A का संयोजन 
z	 अल्पसंख्यक संस्थान: अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान के 

अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों 
की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार है।
�	हालाँकि वे राज्य द्वारा अनुशंसित नियमों की अनदेखी नहीं कर 

सकते।
�	इसके अलावा टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले, 2002 में 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) न तो पूर्ण है 
और न ही कानून से ऊपर है।

�	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 
(c) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी 
(पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित 
किया गया है।

z	 अनुच्छेद 15 (5) (भारतीय संविधान में 93वाँ संशोधन): यह राज्य 
को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षण 
संस्थानों (चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) 
सहित शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े 
वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष 
प्रावधान करने का अधिकार देता है।

z	 शिक्षा का अधिकार (RTE): अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के 
अधिकार को लागू करने हेतु अधिनियम में समाज के वंचित वर्गों के 
लिये 25% आरक्षण अनिवार्य है, वंचित समूहों में शामिल हैं:
�	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
�	सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Socially Backward 

Class)
�	डिफरेंटली एबल्ड (Differently abled)

z	 RTE को दरकिनार (Bypassing) करने हेतु अनुच्छेद 30 
का उपयोग करना: अल्पसंख्यक स्कूल RTE अधिनियम के दायरे 
से बाहर हैं। इसके अलावा वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति 
के फैसले (Pramati Judgment) में पूरे RTE 
अधिनियम को अल्पसंख्यक स्कूलों के लिये अनुपयुक्त बना दिया।
�	NCPCR के सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 

उन स्कूलों और संस्थानों ने इसलिये अल्पसंख्यक संस्थानों के 
रूप में पंजीकरण कराया है ताकि उन्हें RTE लागू न करना 
पड़े।

मारबर्ग वायरस
चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के गिनी में अत्यंत संक्रामक और घातक 
‘मारबर्ग वायरस’ के पहले मामले की पुष्टि हुई है।
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z	 देश को इबोला मुक्त घोषित किये जाने के ठीक दो माह बाद पहली 
बार इसके पहले मामले की पहचान की गई थी।

z	 मारबर्ग वायरस के मामले और इस वर्ष के इबोला वायरस के मामले 
दोनों ही गिनी के ‘गुएकेडौ ज़िले में पाए गए हैं।

z	 वर्ष 2014-2016 के दौरान इबोला महामारी के प्रारंभिक मामले भी 
दक्षिणपूर्वी गिनी के वन क्षेत्र में ही पाए गए थे।

प्रमुख बिंदु
पृष्ठभूमि
z	 ‘मारबर्ग वायरस’ रोग एक अत्यधिक विषाणुजनित रोग है, जो 

रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, इसका प्रसार चमगादड़ द्वारा 
किया जाता है और इसमें मृत्यु दर 88% से अधिक है।

z	 यह वायरस भी इबोला वायरस परिवार से संबंधित है।
z	 वर्ष 1967 में मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) तथा बेलग्रेड 

(सर्बिया) में एक साथ वायरस के दो बड़े प्रकोप देखे गए थे।
�	ये प्रकोप युगांडा से आयातित अफ्रीकी हरे बंदरों (सर्कोपिथेकस 

एथियोप्स) के उपयोग संबंधी प्रयोगशाला के कार्य से जुड़े हुए 
थे।

z	 इसके बाद अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण 
अफ्रीका और युगांडा में प्रकोप देखे गए।

z	 वर्ष 1967 से अब तक मारबर्ग वायरस के कुल 12 प्रकोप हो चुके 
हैं, जिसमें से अधिकतर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में हुए।

मानव- संक्रमण
z	 ‘मारबर्ग वायरस’ रोग के साथ मानव संक्रमण प्रारंभ में ऐसी खानों 

या गुफाओं के लंबे समय तक संपर्क का परिणाम था, जिनमें 
‘राउसेटस बैट कॉलोनियाँ’ मौजूद थीं।
�	राउसेटस ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट या मेगाबैट्स की एक प्रजाति 

है। इन्हें डॉग-फेसड फ्रूट बैट या ‘फ्लाइंग फॉक्स’ के रूप में 
जाना जाता है।

संचरण:
z	 एक बार जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो 

मारबर्ग मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से सीधे संपर्क (त्वचा 
या श्लेष्मा झिल्ली) द्वारा संक्रमित लोगों के रक्त, स्राव, अंगों या 
अन्य शारीरिक तरल पदार्थ और सतहों तथा सामग्रियों के साथ फैल 
सकता है (जैसे बिस्तर और कपड़े आदि)।

लक्षण:
z	 सिरदर्द, उल्टी में रक्त आना, मांसपेशियों में दर्द और विभिन्न छिद्रों 

से रक्तस्राव।

z	 इसके लक्षण तीव्र गति से गंभीर रूप ले सकते हैं और इससे पीलिया, 
अग्न्याशय की सूजन, तीव्र वज़न हास्र, लीवर की विफलता, बड़े 
पैमाने पर रक्तस्राव तथा बहु-अंग रोग आदि हो सकते हैं।

निदान:
z	 चूँकि बीमारी के कई लक्षण मलेरिया और टाइफाइड बुखार के 

समान होते हैं, इसलिये निदान करना मुश्किल होता है।
z	 हालाँकि पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) और एंजाइम-लिंक्ड 

इम्यूनोसॉर्बेंट परख (एलिसा) परीक्षण का उपयोग इस मामले की 
पुष्टि के लिये किया जा सकता है।
उपचार:

z	 मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के लिये कोई विशिष्ट उपचार या अनुमोदित 
टीका नहीं है। इसमें अस्पताल समर्थित चिकित्सा पद्धति का उपयोग 
किया जाना चाहिये।

z	 अस्पताल समर्थित चिकित्सा पद्धति में रोगी के तरल पदार्थ तथा 
इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करना, ऑक्सीजन की स्थिति और 
रक्तचाप को बनाए रखना, रक्त की कमी एवं रक्त के थक्के के 
कारकों को बदलना एवं किसी भी जटिल संक्रमण के लिये उपचार 
शामिल है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये योजना को जारी रखना
 चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दो वर्षों (अप्रैल 2021-मार्च 2023) के 
लिये केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में 1000 से अधिक फास्ट 
ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) को जारी रखने की मंज़ूरी दी।
z	 इसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) के लिये 

389 विशेष न्यायालय शामिल हैं।
z	  इसके लिये केंद्रीय हिस्से को निर्भया फंड से मुहैया कराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 
पृष्ठभूमि:

z	 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) को पहली बार 2000 में ग्यारहवें वित्त 
आयोग द्वारा "अगले पाँच वर्षों में ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में 
लंबित मामलों को काफी हद तक कम करने के लिये"अनुशंसित 
किया गया था।

z	 वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र द्वारा पाँच साल की अवधि के 
लिये विभिन्न राज्यों में 1,734 अतिरिक्त अदालतें बनाने हेतु 502.90 
करोड़ रुपए जारी किये गए।

z	 वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को फंड देना बंद कर 
दिया था।
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�	इस फैसले को वर्ष 2012 में  सर्वोच्च न्यायलय (SC) में 
चुनौती दी गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह राज्यों 
पर निर्भर है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर इन 
अदालतों को जारी रखें या बंद करें।

z	 तीन राज्यों - महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल ने इन अदालतों का 
संचालन जारी रखा, जबकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश 
और कर्नाटक ने कहा था कि वे 2013 तक जारी रखेंगे।

z	 दिसंबर 2012 के गैंगरेप और हत्या के बाद केंद्र सरकार ने 'निर्भया 
फंड' की स्थापना की, किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया 
और फास्ट-ट्रैक महिला न्यायालयों की स्थापना की।
�	इसके बाद कुछ अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू और 

कश्मीर, बिहार आदि ने भी बलात्कार के मामलों के लिये 
FTC की स्थापना की।

फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधी योजना
z	 वर्ष 2019 में सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत 

लंबित दुष्कर्म के मामलों और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों 
के शीघ्र निपटान के लिये देश भर में 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट 
(FTSCs) स्थापित करने की एक योजना को मंज़ूरी दी थी।
�	जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रत्येक ज़िले में केंद्र 

द्वारा वित्तपोषित एक विशेष अदालत स्थापित करने का भी 
निर्देश दिया था, जहाँ 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, 
ताकि इन मामलों से विशेष रूप से निपटा जा सके।

z	 इस प्रकार फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी समर्पित अदालतें हैं जिनसे न्याय 
की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। 
नियमित अदालतों की तुलना में उनके पास बेहतर निपटान दर है 
और वे त्वरित परीक्षण करते हैं।

z	 यह यौन अपराधियों के लिये निवारक ढाँचे को भी मज़बूत करता है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का अब तक का प्रदर्शन:
z	 इनका प्रदर्शन अब तक आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल 

नहीं रहा है।
z	 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2019 के अंत में 

दुष्कर्म के लंबित मामलों की दर (वर्ष के अंत में लंबित मामले, 
मुकदमे के लिये कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में) 89.5% और 
दोषसिद्धि दर 27.8% थी।

z	 पॉक्सो अधिनियम के तहत वर्ष के अंत में 88.8% मामले लंबित थे 
और जिन मामलों का निपटारा किया गया, उनमें से 34.9% मामलों 
में दोष सिद्ध हुए थे।

समग्र शिक्षा योजना 2.0
चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 
तक के लिये स्कूली शिक्षा कार्यक्रम ‘समग्र शिक्षा योजना 2.0’ को मंज़ूरी 
दे दी है।
z	 इसे शिक्षा हेतु सतत् विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 

साथ संरेखित करने के लिये अपग्रेड किया गया है।

प्रमुख बिंदु
समग्र शिक्षा योजना के विषय में:

z	 यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल 
से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को 
शामिल किया गया है।

z	 इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान 
करना है।

z	 यह ‘सर्व शिक्षा अभियान’ (SSA), ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 
अभियान’ (RMSA) और ‘शिक्षक शिक्षा’ (TE) की तीन 
योजनाओं को समाहित करती है।

z	 इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र 
और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक 
(पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल हैं।

z	 इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें 
केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तपोषण में 60:40 का 
विभाजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च 
किया गया था।

समग्र शिक्षा योजना 2.0 के बारे में:
z	 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):

�	योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिये सभी बाल-केंद्रित 
हस्तक्षेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म 
पर DBT मोड के माध्यम से समय-समय पर शिक्षा का 
अधिकार पात्रताके तहत पाठ्यपुस्तक, ड्रेस  और परिवहन भत्ते 
प्रदान किये जाएंगे।

z	 NEP की सिफारिशें:
�	भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन:

�	इसमें भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिये एक नया घटक 
है, जिसमें वेतन और प्रशिक्षण लागत के साथ-साथ द्विभाषी 
किताबें तथा शिक्षण सामग्री शामिल है, जैसा कि NEP 
में अनुशंसित किया गया है।
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�	पूर्व प्राथमिक शिक्षा:
�	इसमें अब शिक्षण और अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने 

और खेल तथा खेल-आधारित गतिविधियों के लिये 
सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों को समर्थन देने के 
लिये वित्त प्रदान करना शामिल होगा।

�	योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आँगनवाड़ी 
कार्यकर्त्ताओं के लिये कुशल प्रशिक्षकों का समर्थन किया 
जाएगा।

�	निपुण भारत पहल:
�	इस पहल के तहत शिक्षण सामग्री के लिये प्रति छात्र 500 

रुपए, मैनुअल और संसाधनों के लिये प्रति शिक्षक 150 
रुपए और आधारभूत साक्षरता तथा अंकगणित के आकलन 
के लिये प्रति ज़िले 10-20 लाख रुपये का वार्षिक प्रावधान 
है।

�	डिजिटल पहल:
�	डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों 

के लिये समर्थन सहित आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम 
का प्रावधान है, जो कोविड -19 महामारी के मद्देनजर 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैं।

�	स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु:
�	इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन 

स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये 
2000 प्रति ग्रेड के वित्तपोषण का समर्थन देने का प्रावधान 
शामिल है।

�	स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों 
दोनों के लिये कौशल तथा  व्यावसायिक शिक्षा पर भी 
अधिक ध्यान दिया जाएगा।

दत्तक ग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2021

चर्चा में क्यों?
बच्चों को कानूनी तौर पर गोद लेने संबंधी नियमों के एक नए 

प्रावधान के अनुसार, विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशन अब उन गोद 
लिये गए बच्चों की सुरक्षा के प्रभारी होंगे, जिनके माता-पिता गोद लेने के 
दो साल के भीतर बच्चे के साथ विदेश चले गए हैं।
z	 अब तक भारतीय मिशनों की भूमिका अंतर-देशीय गोद लेने की 

प्रकिया में केवल अनिवासी भारतीयों (NRIs), भारत के प्रवासी 
नागरिकों या विदेशी माता-पिता तक ही सीमित थी।

प्रमुख बिंदु
दत्तक ग्रहण (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2021
z	 यह दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 में संशोधन करता है।
z	 इस संशोधन को ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) 

अधिनियम, 2015’ की संबंधित धाराओं के अनुसार अधिसूचित 
किया गया है।
�	हाल ही में ‘पारित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और 

संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021’ बच्चों के संरक्षण और 
गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत एवं  सुव्यवस्थित करने का 
प्रयास करता है। 

�	यह प्रावधान करता है कि अदालत के बजाय ज़िला मजिस्ट्रेट 
(अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सहित) ऐसे गोद लेने के आदेश 
जारी करेगा।

z	 इसे ‘केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण’ (CARA) द्वारा 
बनाया गया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 
अधिसूचित किया गया है।
�	‘केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण’ (CARA), महिला 

एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह 
भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिये नोडल निकाय के रूप में 
कार्य करता है और देश में गोद लेने की प्रकिया की निगरानी 
और विनियमन के लिये उत्तरदायी है।

आवश्यकता
z	 हाल ही में कुछ मामले ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें भारत में माता-

पिता द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिया गया और जो बाद में विदेश 
चले गए, इसलिये वे भारतीय अधिकारियों के दायरे से बाहर हो गए 
और वे विदेशों में भारतीय मिशनों के दायरे में नहीं आते थे।
�	ऐसे बच्चे काफी संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि इन बच्चों का 

शोषण और दुर्व्यवहार आसानी से हो सकता है।

भारतीय मिशनों का वर्तमान उत्तरदायित्व:
z	 भारतीय राजनयिक मिशन (Indian Diplomatic 

Mission) वर्तमान में गोद लिये गए बच्चे की प्रगति रिपोर्ट पहले 
वर्ष में त्रैमासिक आधार पर और दूसरे वर्ष में छह-मासिक आधार 
पर दूसरे देश में बच्चे के आगमन की तारीख से भेजते हैं।

z	 अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिकों या विदेशी माता-
पिता द्वारा गोद लिये गए भारतीय मूल के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित 
करने के लिये मिशनों को दूसरे देशों में केंद्रीय प्राधिकरण या अन्य 
अधिकारियों से संपर्क करने की भी उम्मीद है।

z	 गोद लेने में व्यवधान के मामले में विदेशी मिशन जल्द-से-जल्द एक 
रिपोर्ट भेजेंगे और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे तथा यदि 
आवश्यक हो तो बच्चे के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करेंगे।
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दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अंतर्गत बच्चे को गोद 
लेने के लिये पात्र व्यक्ति:
z	 भावी दत्तक माता-पिता (Prospective Adoptive 

Parent) को "शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से 
स्थिर तथा आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिये एवं जीवन को खतरे 
में डालने वाली चिकित्सा स्थिति नहीं होनी चाहिये।"

z	 एक व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किये बिना बच्चे को 
गोद ले सकता है और चाहे उसका जैविक बेटा या बेटी हो या नहीं।

z	 एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है 
लेकिन एकल पुरुष लड़की को गोद लेने के लिये पात्र नहीं होगा। 
विवाहित जोड़े के मामले में दोनों पति-पत्नी को गोद लेने के लिये 
अपनी सहमति देनी चाहिये।

z	 गोद लेने के मामले में दंपत्ति को कोई बच्चा तब तक नहीं दिया 
जाएगा जब तक कि उनका कम-से-कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक 
संबंध न हो।

z	 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रखने और सौतेले माता-पिता 
द्वारा गोद लेने के मामले के सिवाय गोद लेने के लिये तीन या अधिक 
बच्चों वाले दंपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
पोलियो

Star marking (1-5) indicates the 
importance of topic for CSE
z	 23 Aug 2021
z	  7 min read
z	 टैग्स: सामान्य अध्ययन-II
z	 स्वास्थ्य
z	 सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

प्रिलिम्स के लिये
पोलियो वायरस, पोलियो उन्मूलन संबंधी उपाय
मेन्स के लिये

भारत में पोलियो की स्थिति और  
रोकथाम संबंधी उपाय

चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत ने वाइल्ड पोलियो वायरस के खिलाफ एक 

निवारक उपाय के रूप में अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों का मुफ्त 
में टीकाकरण करने का निर्णय लिया है।
z	 अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के केवल दो ऐसे देश हैं, जहाँ 

पोलियो अभी भी स्थानिक है।

प्रमुख बिंदु
पोलियो
z	 पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल 

संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
z	 प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः तीन अलग-अलग पोलियो वायरस 

उपभेद हैं:
�	वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)
�	वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
�	वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)

z	 लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षाघात तथा 
मृत्यु का कारण बन सकते हैं। हालाँकि इनमें आनुवंशिक और 
वायरोलॉजिकल अंतर पाया जाता है, जो इन तीन उपभेदों के  अलग-
अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समाप्त 
किया जाना आवश्यक होता है।

प्रसार
z	 यह वायरस मुख्य रूप से ‘मलाशय-मुख मार्ग’ (Faecal-Oral 

Route) के माध्यम से या दूषित पानी या भोजन के माध्यम से 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित होता है।

z	 यह मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। आंत 
में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती, जहाँ से यह तंत्रिका तंत्र पर 
आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है।
लक्षण:

z	 पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। कुछ 
लोगों में केवल मामूली लक्षण पाए जाते हैं, जैसे- बुखार, थकान, जी 
मिचलाना, सिरदर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि।

z	 दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण मांसपेशियों के कार्य का 
स्थायी नुकसान (पक्षाघात) होता है।

z	 यदि साँस लेने के लिये उपयोग की जाने वाली मांसपेशियाँ 
लकवाग्रस्त हो जाएं या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो 
पोलियो घातक हो सकता है।

रोकथाम और इलाज:
z	 इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा सकता 

है।

टीकाकरण:
z	 ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV): यह संस्थागत प्रसव के दौरान 

जन्म के समय ही दी जाती है, उसके बाद प्राथमिक तीन खुराक 6, 
10 और 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक 16-24 महीने की 
उम्र में दी जाती है।
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z	 इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV): इसे सार्वभौमिक टीकाकरण 
कार्यक्रम (UIP) के तहत DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और 
टेटनस) की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में 
दिया जाता है।

हाल के प्रकोप:
z	 वर्ष 2019 में पोलियो का प्रकोप फिलीपींस, मलेशिया, घाना, 

म्याँमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में दर्ज किया गया था, 
जो ज़्यादातर वैक्सीन-व्युत्पन्न थे, जिसमें वायरस का एक दुर्लभ 
स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से वैक्सीन में स्ट्रेन से उत्परिवर्तित होता था।
�	विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यदि वायरस 

को उत्सर्जित किया जाता है और कम-से-कम 12 महीनों के 
लिये एक अप्रतिरक्षित या कम-प्रतिरक्षित आबादी में प्रसारित 
होने दिया जाता है तो यह यह संक्रमण का कारण बन सकता है।

भारत और पोलियो:
z	 तीन वर्ष के दौरान शून्य मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में 

WHO द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ।
�	यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान से प्रेरित है 

जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी।
�	देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला 13 

जनवरी, 2011 को पता चला था।

पोलियो उन्मूलन उपाय
वैश्विक:
z	 वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल: 

�	इसे वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) 
के तहत राष्ट्रीय सरकारों और WHO द्वारा शुरू किया गया 
था। वर्तमान में विश्व की 80% आबादी पोलियो मुक्त क्षेत्रों में 
रह रही है।
�	पोलियो टीकाकरण गतिविधियों के दौरान विटामिन ए के 

व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से अनुमानित 1.5 मिलियन 
नवजातों की मौतों को रोका गया है।

z	 विश्व पोलियो दिवस:
�	यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को 

बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान 
किया जा सके।

भारत:
z	 पल्स पोलियो कार्यक्रम:

�	इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत शत्-प्रतिशत कवरेज 
प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

z	 सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0:
�	यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (वर्ष 2019-20) के 25 वर्ष पूरे 

होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण 
अभियान था।

z	 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:
�	इसे वर्ष 1985 में 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम’ 

(Expanded Programme of 
Immunization) में संशोधन के साथ शुरू किया गया 
था।

�	इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में टीकाकरण कवरेज में तेज़ी से वृद्धि, 
सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक 
विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना, वैक्सीन उत्पादन 
में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

संवाद (SAMVAD) कार्यक्रम
चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संवाद कार्यक्रम का 
दूसरा चरण शुरू किया है। दूसरा चरण, कार्यक्रम के एक वर्ष पूरा होने पर 
शुरू किया गया था।
z	 इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के लिये मानसिक स्वास्थ्य तक 

पहुँच बनाना है जो बच्चे तस्करी के शिकार या अनाथ हैं।
z	 इससे पहले सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों 

के लिये एक विशेष “पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन” योजना की 
घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु
z	 संवाद  (SAMVAD)- कमज़ोर परिस्थितियों में बच्चों के लिये 

समर्थन, सहायता और मानसिक स्वास्थ्य उपायों और संकट 
(SAMVAD) कार्यक्रम है।

z	 वित्तपोषण: इस पहल का वित्तपोषण महिला एवं बाल विकास 
मंत्रालय द्वारा किया गया है।

z	 कार्यान्वयन निकाय: इसका नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और 
तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) द्वारा किया जाता है।
�	NIMHANS मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान 

शिक्षा का शीर्ष केंद्र है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित है।

�	हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुरोध पर NIMHANS ने 
कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के 
प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया।
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z	 उद्देश्य: 
�	यह एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है जो कठिन 

परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं 
मनोसामाजिक देखभाल का कार्य करता है।

�	इसमें बचपन के आघात, कानून के उल्लंघन में बच्चों के लिये 
हस्तक्षेप, बच्चे और किशोर मनोरोग में फोरेंसिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य पर एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल है।

�	गोद लेने के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा 
और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सुरक्षा तथा देखभाल।

�	यह पहल बाल संरक्षण कार्यकर्त्ताओं, टेली-परामर्शदाताओं, 
शिक्षकों, कानूनी पेशेवरों सहित करीब 1 लाख हितधारकों को 
प्रशिक्षित कर संकटग्रस्त बच्चों के लिये मुकाबला तंत्र प्रदान कर 
रही है।

z	 स्थानीय निकायों के साथ एकीकरण: संवाद पंचायती राज प्रणाली 
के साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने 
तथा जागरूकता पैदा करने व ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार 
के लिये देश भर के आकांक्षी ज़िलों में काम शुरू करने हेतु तैयार 
है।

खुले में शौच करने वालों की संख्या में गिरावट : 
वॉश रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?
वाश (WASH) इंस्टीट्यूट (एक वैश्विक गैर-लाभकारी 

संगठन) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 के बाद से (पूर्ण 
संख्या के संदर्भ में) खुले में शौच करने वालों की संख्या में सर्वाधिक 
गिरावट दर्ज की गई। 
z	 संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 6 को अनिवार्य 

रूप से प्राप्त करने के लिये  पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता 
(Water, Sanitation and Hygiene- WASH) 
तक सार्वभौमिक पहुँच पर भी ज़ोर दिया गया।
वाॅश (WASH):

z	 WASH पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (Water, 
Sanitation and Hygiene- WASH) का संक्षिप्त 
रूप है। ये क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। 

z	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वॉश रणनीति 2018-25 
को सदस्य राज्य संकल्प (WHA 64.4) तथा सतत विकास के 
लिये 2030 एजेंडा (SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, 
SDG 6: स्वच्छ जल व स्वच्छता) की अनुक्रिया के रूप में 
विकसित किया गया है।

z	 यह WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-2023 का 
एक घटक है जिसका उद्देश्य बेहतर आपातकालीन तैयारियों और 
प्रतिक्रिया जैसे बहुक्षेत्रीय कार्रवाइयों के माध्यम से तीन बिलियन 
लोगों तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ (UHC) के माध्यम से एक 
बिलियन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा में योगदान करना है। 

z	 यह जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सुरक्षित 
पेयजल और स्वच्छता जैसे मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता पर भी 
ज़ोर देता है।

प्रमुख बिंदु: 
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
z	 खुले में शौच से संबंधित:

�	भारत के भीतर खुले में शौच कम-से-कम वर्ष 2006 के बाद से 
क्षेत्रीय रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील रहा परंतु वर्ष 2016 तक 
सभी राज्यों में खुले में शौच में कमी आई थी, जिसमें सबसे बड़ी 
गिरावट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखी गई थी।

�	उप-सहारा अफ्रीका में खुले में शौच पर अंकुश लगाने की प्रगति 
धीमी थी।

z	 SDG 6 से संबंधित:
�	वर्ष 2016 और 2020 के बीच घर पर सुरक्षित रूप से प्रबंधित 

पेयजल की पहुँच वाली वैश्विक आबादी 70% से बढ़कर 
74% हो गई।

�	ऑन-सोर्स जल संसाधनों और ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों में 
सुधार हुआ है।
�	ऑन-सोर्स जल संसाधनों में पाइप्ड वाटर, बोरहोल या 

ट्यूबवेल, संरक्षित खोदे गए कुएँ, संरक्षित झरने, वर्षा जल 
और पैकेज्ड या डिलीवर किया गया जल शामिल है।

�	ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 
मल और अपशिष्ट जल को उस भूखंड पर एकत्र, संग्रहीत 
और/या संसाधित किया जाता है जहाँ वे उत्पन्न होते हैं।

�	सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं में वर्ष 2016 और 
2020 के बीच 47% - 54% की वृद्धि हुई है।

जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेनिश सरकार ने एक ऐसे मसौदा विधेयक को मंज़ूरी 
दी है जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा निदान 
या हार्मोन थेरेपी के बिना कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति देगा।
z	 वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना लिंग 

परिवर्तित करने  से पहले  कानूनी रूप से दो साल की हार्मोन थेरेपी 
और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
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z	 ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह के चलते ‘सेल्फ 
आइडेंटिफिकेशन’ यानी 'स्व-पहचान' भारत सहित दुनिया भर में 
ट्रांस-राइट समूहों की लंबे समय से मांग रही है।

प्रमुख बिंदु:
जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन (अवधारणा):
z	 एक व्यक्ति को केवल घोषणा के माध्यम से और बिना किसी 

चिकित्सीय परीक्षण के अपनी पसंद के लिंग के साथ पहचाने जाने 
हेतु कानूनी रूप से अनुमति दी जानी चाहिये।

z	 पक्ष में तर्क: 
�	वांछित लिंग के साथ पहचान घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया 

लंबी, महँगी और अपमानजनक है।
�	ट्रांसजेंडर लोगों को दैनिक रूप से भेदभाव का सामना करना 

पड़ता है, ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि इस भेदभाव से निपटने के 
लिये कदम उठाए जाएँ और लोगों को आवश्यक सेवाएँ तथा 
सहायता प्रदान की जाए।

�	लैंगिक पहचान को उस व्यक्ति का एक अंतर्निहित हिस्सा माना 
जाता है जिसे शल्य चिकित्सा या हार्मोनल उपचार या चिकित्सा 
की आवश्यकता हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। 
इसके अलावा सभी व्यक्तियों को अपनी शारीरिक अखंडता और 
शारीरिक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिये 
सशक्त होना चाहिये।

z	 विपक्ष में तर्क
�	जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लोगों के इस अधिकार के सम्मान 

से कहीं आगे है कि वे क्या चाहते हैं; अपनी इच्छानुसार पोशाक 
धारण करना या अपनी पहचान व्यक्त करना।

�	यह एक राजनीतिक और सामाजिक मांग है जो सभी, विशेष 
रूप से महिलाओं, समलैंगिक लोगों और ट्रांससेक्सुअल लोगों 
को प्रभावित करती है।

�	जेंडर आइडेंटिफिकेशन के चिकित्साकरण ने ट्रांस समुदाय के 
कुछ सदस्यों के लिये महत्त्वपूर्ण कानूनी मान्यता और संक्रमण 
से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल की अनुमति दी है।

ऐसे देश जहांँ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है:
z	 डेनमार्क, पुर्तगाल, नॉर्वे, माल्टा, अर्जेंटीना, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, 

ग्रीस, कोस्टा रिका, मैक्सिको (केवल मैक्सिको सिटी में), ब्राज़ील, 
कोलंबिया, इक्वाडोर और उरुग्वे सहित विश्व के 15 देश सेल्फ 
आइडेंटिफिकेशन को मान्यता प्रदान करते हैं।

z	 हंगरी में एक नया कानून लाया गया है जिसके अनुसार, 18 वर्ष से 
कम उम्र के बच्चों के लिये स्कूली पाठ्यक्रम और टेलीविज़न शो के 
माध्यम से समलैंगिकता तथा लिंग परिवर्तन के बारे में सभी 
ज्ञानकारियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भारत में नियम:
z	 भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों 

का संरक्षण) विधेयक 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का 
संरक्षण) नियम, 2020 द्वारा शासित होते हैं।
�	नियम के तहत लिंग घोषित करने हेतु ज़िलाधिकारी को आवेदन 

करना होता है। माता-पिता भी अपने बच्चे की ओर से आवेदन 
कर सकते हैं।

�	नियम के तहत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने/लिंग परिवर्तन 
करने की प्रक्रियाओं हेतु कोई चिकित्सा या शारीरिक परीक्षा की 
अनिवार्यता नहीं होगी।

z	 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 
2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' 
घोषित किया।
�	न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आत्म-अभिव्यक्ति 

(Self-Expression) में विविधता को शामिल करने के 
लिये 'गरिमा' की व्याख्या की, जो किसी व्यक्ति को एक 
सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देता है। इसने लैंगिक 
पहचान को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के मौलिक अधिकार 
के ढाँचे के भीतर रखा।

�	इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया कि समानता के 
अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 14) और अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (a) को लिंग-तटस्थ 
(Gender-Neutral) शब्दों ("सभी व्यक्ति") के साथ 
निर्मित किया गया था अर्थात् इन अधिकारों में किसी विशिष्ट 
लिंग के बजाय सभी व्यक्तियों की बात की गई है।

z	 2018 में SC ने समलैंगिक संबंधों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर 
कर दिया (भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधानों के साथ 
पढ़ें)।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 की विशेषताएँ
z	 ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा: यह अधिनियम किसी ट्रांसजेंडर 

व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका 
लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस-मेन 
और ट्रांस-वूमेन, इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर (Queer) 
शामिल हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे 
किन्नर भी शामिल हैं।

z	 पहचान का प्रमाणपत्र: अधिनियम में कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर 
व्यक्ति को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार होगा।
�	पहचान का प्रमाणपत्र ज़िलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया 

जा सकता है और लिंग परिवर्तन होने पर संशोधित प्रमाणपत्र 
प्राप्त करना होता है।
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z	 यह अधिनियम शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे 
विभिन्न क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को 
प्रतिबंधित करता है।

z	 इसमें ‘राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद’ की स्थापना का प्रावधान है।
z	 दंड: इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के 

मामले में जुर्माने के अलावा छह महीने से दो वर्ष तक की कैद की 
सज़ा का प्रावधान किया गया है।

मानव तस्करी रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी मानव तस्करी रिपोर्ट, 2021 के 
अनुसार, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप मानव तस्करी के प्रति 
संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है और मौजूदा तस्करी-रोधी प्रयासों में बाधा 
उत्पन्न हुई है।
z	 मानव तस्करी जिसे व्यक्तियों की तस्करी भी कहा जाता है, आधुनिक 

समय की दासता का रूप है जिसमें श्रम, यौन शोषण के उद्देश्य से 
बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है तथा ऐसी 
गतिविधियों को अंजाम देने वालों को आर्थिक लाभ होता है।

प्रमुख बिंदु:
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
z	 भारत तस्करी को खत्म करने के लिये न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं 

कर पाया है, जबकि इसे खत्म करने के लिये सरकार लगातार 
आवश्यक प्रयास करती रही, साथ ही जब बंधुआ मजदूरी की बात 
आती है तो ये प्रयास अपर्याप्त प्रतीत होते हैं।

z	 चीनी सरकार व्यापक रूप से जबरन श्रम करवाने में लगी हुई है, 
इसमें दस लाख से अधिक उइगर, कज़ाख, किर्गिज़ और अन्य 
मुसलमानों को निरंतर सामूहिक रूप से हिरासत रखना शामिल है।

तस्करी में वृद्धि के कारण:
z	 तस्करी के जोखिम का सामना कर रहे व्यक्तियों की बढ़ती संख्या, 

अवैध तस्करीकर्त्ताओं की प्रतिस्पर्द्धी संकटों का लाभ उठाने की 
क्षमता और महामारी पर प्रतिक्रिया प्रयासों के लिये संसाधनों के 
विपथन/डायवर्जन आदि का सम्मिलन मानव तस्करी के फलने-
फूलने एवं विकसित होने के लिये एक आदर्श वातावरण के रूप में 
परिणत हुआ है।

देशों का वर्गीकरण:
z	 यह वर्गीकरण किसी देश की अवैध व्यापार समस्या की भयावहता 

पर आधारित नहीं है बल्कि मानव तस्करी के उन्मूलन के लिये 
न्यूनतम मानकों को पूरा करने के प्रयासों पर आधारित है।

z	 देशों को त्रि-स्तरीय प्रणाली के आधार पर नामित किया गया है:
�	टियर 1 में वे देश शामिल हैं जिनकी सरकारें पूरी तरह से तस्करी 

पीड़ित संरक्षण अधिनियम (Trafficking Victims 
Protection Act- मानव तस्करी पर अमेरिका का 
कानून) के न्यूनतम मानकों का पालन करती हैं।
�	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और 

दक्षिण कोरिया टियर 1 में शामिल कुछ देश हैं।
�	टियर 2 में वे देश आते हैं जिनकी सरकारें तस्करी पीड़ित 

संरक्षण अधिनियम के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन 
नहीं करती हैं, लेकिन उन मानकों के अनुपालन के तहत खुद 
को लाने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रही हैं।
�	टियर 2 वॉचलिस्ट वाले वे देश हैं जहाँ तस्करी के पीड़ितों 

की संख्या महत्त्वपूर्ण स्तर पर है या अत्यधिक बढ़ रही है।
�	भारत को टियर 2 श्रेणी में रखा गया है।

�	टियर 3 में वे देश हैं जिनकी सरकारें न्यूनतम मानकों का पूरी 
तरह पालन नहीं करती हैं और ऐसा करने के लिये महत्त्वपूर्ण 
प्रयास नहीं कर रही हैं।
�	अफगानिस्तान, म्याँमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, उत्तर 

कोरिया, ईरान, रूस, दक्षिण सूडान, सीरिया और 
तुर्कमेनिस्तान इस श्रेणी में आते हैं।

�	यमन जैसे कुछ "विशेष मामले" भी हैं, जहाँ नागरिक संघर्ष और 
मानवीय संकट के कारण जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता 
है।

बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान सहित 14 अन्य देशों को चाइल्ड 
सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट यानी बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की 
सूची में शामिल किया है, जो उन विदेशी सरकारों की पहचान करती है 
जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह हैं तथा जो बाल सैनिकों की 
भर्ती या उनका उपयोग करते हैं।
z	 चाइल्ड सोल्जर में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं 

जिन्हें सशस्त्र बल या सशस्त्र समूह में भर्ती किया जाता है या फिर 
उनकी क्षमता का भर्ती में उपयोग किया जाता है।
�	चाइल्ड सोल्जर में लडकें,लडकियाँ और बच्चे शामिल होते हैं, 

लेकिन यह उन बच्चों, लड़कों और लड़कियों तक सीमित नहीं 
है, जिनका उपयोग लड़ाकों, रसोइयों, कुलियों, जासूसों या यौन 
उद्देश्यों हेतु किया जाता है (सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी 
पर पेरिस सिद्धांत 2007)।
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प्रमुख बिंदु:
चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट के बारे में:
z	 यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट (US Child Soldiers 

Prevention Act -CSPA), 2008 को वार्षिक ट्रैफिकिंग 
इन पर्सन्स (Trafficking in Persons- TIP) रिपोर्ट में 
प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें उन विदेशी सरकारों 
की सूची/लिस्ट शामिल होती है जिन्होंने बाल सैनिकों की भर्ती की 
है या उनका इस्तेमाल किया है।

z	 इस लिस्ट में जोड़े गए कुछ देशों में पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, 
म्याँमार, ईरान, इराक, नाइजीरिया, यमन आदि हैं।
�	संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) द्वारा इस बात 

की पुष्टि की गई है कि अकेले वर्ष 2019 में 7,000 से अधिक 
बच्चों को भर्ती किया गया तथा  सैनिकों के रूप में इस्तेमाल 
किया गया।

z	 CSPA अमेरिकी सरकार को बाल सैनिकों की भर्ती और उनका 
उपयोग करने वाले देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने से रोकता है, 
जिसमें धन, सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण या सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष 
बिक्री शामिल है।

संबंधित वैश्विक सम्मेलन:
z	 सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भर्ती या उपयोग 

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRC) और जिनेवा 
कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल दोनों द्वारा निषिद्ध है।
�	CRC के अनुसार, बचपन की अवस्था वयस्कता से अलग 

होती है तथा 18 वर्ष तक रहती  है; यह एक विशेष संरक्षण 
अवधि होती है, जिसमें बच्चों को गरिमा के साथ बढ़ने, सीखने, 
खेलने, विकसित होने और वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिये।

�	जिनेवा कन्वेंशन और अन्य अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय 
मानवीय कानून के केंद्र  हैं, जो सशस्त्र संघर्ष को नियंत्रित करते 
हैं और इसके प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करते हैं। वे 
उन लोगों की रक्षा करते हैं जो लंबे समय से या वर्तमान में संघर्ष 
में भाग नहीं कर रहे हैं।

z	  सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी को लेकर CRC, वैकल्पिक 
प्रोटोकॉल के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप 
से राज्य या गैर-राज्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने या सीधे संघर्ष में 
शामिल होने से रोकता है।
�	मानवाधिकार संधियों के वैकल्पिक प्रोटोकॉल स्वयं में अनेक 

संधियाँ हैं तथा उन देशों द्वारा हस्ताक्षर, परिग्रहण या अनुसमर्थन 
के लिये खुले हैं जो मुख्य संधि के पक्षकार हैं।

z	 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम कानून के तहत 
बाल सैनिकों की भर्ती को भी युद्ध अपराध माना जाता है।

z	 इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने बाल सैनिकों की भर्ती और उनके 
उपयोग की  पहचान छह "गंभीर उल्लंघनों" के रूप में की है। अन्य 
पाँच उल्लंघन इस प्रकार हैं:
�	बच्चों की हत्या करना या उन्हें अपंग बनाना।
�	बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा।
�	बच्चों का अपहरण।
�	स्कूलों या अस्पतालों पर हमले करना।
�	बच्चों के लिये मानवीय पहुँच से इनकार करना।

CRC से संबद्ध मुद्दे:
z	 ये संधियाँ कार्यक्षेत्र और प्रकृति में सीमित हैं तथा ये व्यावहारिक होने 

के बजाय आदर्शवादी हैं।
z	 संयुक्त राष्ट्र का तंत्र केवल उन राज्य दलों को बाध्य करता है जो 

संधियों की पुष्टि करते हैं। इसलिये उन देशों पर इसका कोई 
अधिकार नहीं है जो सम्मेलन के पक्षकार नहीं हैं या गैर-राज्य 
संस्थाएँ हैं, जैसे कि विद्रोही मिलिशिया (Militia) जो कि बाल 
सैनिकों की भर्ती करते हैं।

z	 यह अपने सिद्धांतों को लागू करने और पूरे विश्व में मानवाधिकारों 
के हनन को रोकने के लिये हस्ताक्षरकर्त्ताओं पर निर्भर करता है।
�	इसलिये इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की अधिकांश 

ज़िम्मेदारी स्वयं अलग-अलग देशों की होती है।
z	 जबकि संयुक्त राष्ट्र अपनी संधियों और सम्मेलनों को राज्य दलों के 

लिये बाध्यकारी मानता है, इसके पास अपने निर्णयों को लागू करने 
हेतु कोई पुलिस शक्ति तंत्र नहीं है।

z	 सीआरसी और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल, हस्ताक्षरकर्त्ताओं की 
अनुपालन करने की इच्छा पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिये सोमालिया 
एक हस्ताक्षरकर्त्ता है लेकिन उसने सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है।

भारतीय परिदृश्य:
z	 हालाँकि भारत में बाल सैनिकों को भर्ती करना निषिद्ध है, फिर भी 

इन्हें कुछ गैर-राज्य बलों जैसे- पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य रूप से असम, 
मणिपुर, नगालैंड) में विद्रोही संगठनों और कश्मीर क्षेत्र में 
आतंकवादी गुटों में देखा जा सकता है।

z	 इसके अलावा इन्हें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और 
महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

z	 कुछ वैश्विक मानवाधिकार संगठन भारतीय सुरक्षा बलों पर बच्चों 
को जासूसों और दूतों के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, 
हालाँकि भारत सरकार इस आरोप से इनकार करती है।

z	 रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय कैडेट कोर (National 
Cadet Corps- NCC) का उद्देश्य 13 वर्ष की आयु से 
युवाओं को सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा 
प्रादेशिक सेना में भविष्य बनाने के लिये प्रेरित करना है।
�	इनकी तुलना बाल सैनिकों से नहीं की जा सकती।
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z	 भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
�	भारत बाल अधिकारों पर अभिसमय (CRC) का पक्षकार है 

और नवंबर 2005 में वैकल्पिक प्रोटोकॉल में शामिल हुआ।
�	संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक 

सिद्धांतों के रूप में सीआरसी में शामिल अधिकांश 
अधिकार शामिल हैं।

�	अनुच्छेद 39 (f) में कहा गया है कि बच्चों को स्वस्थ 
तरीके से स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकसित होने 
का अवसर और सुविधाएँ दी जाती हैं तथा शोषण व 
नैतिक, भौतिक परित्याग के खिलाफ बच्चों एवं युवाओं को 
संरक्षण प्रदान किया जाता है।

�	भारतीय दंड संहिता राज्य सशस्त्र बलों या गैर-राज्य सशस्त्र 
समूहों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की भर्ती या 
उपयोग को अपराध बनाती है।

�	18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों की भर्ती केंद्रीय सशस्त्र 
पुलिस बलों (CAPF) में की जा सकती है।

विश्व जनसंख्या दिवस
चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश ने विश्व जनसंख्या दिवस (World 
Population Day 11th July) के अवसर पर अपनी नई 
जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया।
प्रमुख बिंदु:

परिचय:
z	 वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 

सिफारिश की कि 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विश्व 
जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसका उद्देश्य जनसंख्या 
के मुद्दों की तात्कालिकता और महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करना है।

z	 UNDP जनहित और जागरूकता से प्रेरित था जिसे 11 जुलाई, 
1987  को "पाँच अरब दिवस" (जब विश्व की आबादी 5 अरब 
तक पहुँच गई थी) द्वारा सृजित किया गया था।

z	 इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इस दिन को 
पहली बार 11 जुलाई, 1990 को चिह्नित किया गया था।

z	 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की स्थापना वर्ष 1969 
में की गई थी, उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि 
"माता-पिता को स्वतंत्र रूप से और ज़िम्मेदारी के साथ अपने बच्चों 
की संख्या एवं उनके बीच अंतर निर्धारित करने का विशेष अधिकार 
है।

z	 वर्ष 2021 के लिये थीम: राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर: चाहे 
बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों 
के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है।

उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति:
z	 इस नीति में पाँच प्रमुख लक्ष्य यथा- जनसंख्या नियंत्रण; मातृ मृत्यु 

दर और बीमारियों को समाप्त करना; इलाज योग्य शिशु मृत्यु दर को 
समाप्त करना तथा उनके पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित करना; 
युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व 
सुविधाओं में सुधार और बड़ों की देखभाल करना प्रस्तावित है।

z	 उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 
भी तैयार किया है, जिसके अंतर्गत दो बच्चों के नियम को लागू किया 
जाएगा।

z	 इस मसौदे के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण नीति का उल्लंघन करने 
पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसे दंड के साथ नौकरी में 
पदोन्नति, सब्सिडी आदि को रोक दिया जाएगा।

 जनसंख्या रुझान और मुद्दे
विश्व जनसंख्या:
z	 विश्व जनसंख्या के विषय में:

�	विश्व की जनसंख्या लगभग 7.7 बिलियन है और इसके वर्ष 
2030 में लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन तथा 
वर्ष 2100 में 10.9 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है।

z	 वृद्धि का कारण:

�	यह नाटकीय वृद्धि बड़े पैमाने पर प्रजनन आयु तक जीवित रहने 
वाले लोगों की बढ़ती संख्या और साथ ही प्रजनन दर में बड़े 
बदलाव, शहरीकरण में वृद्धि तेज़ी से हो रहे प्रवासन से प्रेरित है।
�	 आने वाली पीढ़ियों के लिये इन प्रवृत्तियों के दूरगामी 

प्रभाव होंगे।
z	 प्रभावित क्षेत्र:

�	ये आर्थिक विकास, रोज़गार, आय वितरण, गरीबी और 
सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

�	ये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन 
और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयासों 
को भी प्रभावित करते हैं।

भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे:
z	 वृहद् आकार:

�	भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है और यहाँ  की आबादी 
वैश्विक जनसंख्या का 16% है।

�	भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने की कगार 
पर है और चीन (China) से भी आगे निकल जाएगा।
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z	 तीव्र विकास :
�	जन्म और मृत्यु दर में इस बेमेल अंतर के परिणामस्वरूप पिछले 

कुछ दशकों में जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
�	हालाँकि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट 

दर्ज की गई। नवीनतम सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 
वर्तमान में कुल प्रजनन दर  2.2 प्रति महिला है, जो 2.1 
की प्रतिस्थापन दर के करीब है।

�	TFR प्रजनन अवधि के दौरान (15-49 वर्ष) एक 
महिला द्वारा पैदा किये  वाले बच्चों की औसत संख्या को 
इंगित करती है।

z	 शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि:
�	 जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा का व्यापक योगदान 

है।
�	हालिया आँकड़ों के अनुसार, देश में कुल साक्षरता दर 

लगभग 77.7% है। 
�	अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर महिलाओं की 

अपेक्षा अधिक है यहाँ 84.7% पुरुषों के मुकाबले 70.3% 
महिलाएँ ही साक्षर हैं।

�	ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को संपत्ति के रूप में माना जाता है, जो 
बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करेंगे, साथ ही अधिक बच्चों 
का अर्थ है, अधिक कमाई करने वाले हाथ।

�	महिलाओं की शिक्षा के स्तर का सीधा प्रभाव प्रजनन क्षमता पर 
पड़ता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि निरक्षर महिलाओं की प्रजनन 
दर साक्षर महिलाओं की तुलना में अधिक होती है।

�	शिक्षा का अभाव महिलाओं को गर्भ निरोधकों के उपयोग तथा 
अधिक बच्चों को  जन्म देने से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी 
में बाधक है।

z	 बेरोज़गारी:
�	भारत की उच्च युवा बेरोज़गारी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश 

को जनसांख्यिकीय आपदा में बदल रही है।
�	इस युवा क्षमता को अक्सर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के रूप में 

जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि देश में उपलब्ध युवा 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से लैस है तो उन्हें न 
केवल उपयुक्त रोज़गार मिलेगा बल्कि वे देश के आर्थिक 
विकास में भी प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

कापू समुदाय को आरक्षण
चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और 
सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर 
वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षण की घोषणा की है।

z	 यह आरक्षण संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के 
अनुसार बढ़ाया गया है।

प्रमुख बिंदु
कापू समुदाय के बारे में:
z	 कापू मुख्य रूप से आंध्र-तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय 

है। 
z	 ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हज़ारों साल पहले गंगा के मैदानी 

इलाकों संभवतः काम्पिल्य (अयोध्या के पास) से प्रवास किया था।
z	 उन्होंने वर्तमान तेलंगाना में प्रवेश किया और गोदावरी के किनारे के 

जंगलों को साफ कर वहीं बस  गए तथा खेती करना शुरू किया।
z	 कापू समुदाय स्वयं को 'पिछड़ी जातियों' की श्रेणी में शामिल करने 

की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले 
वे पिछड़ी जाति में ही शामिल थे।

z	 कापू समुदाय को पिछड़ी जातियों में शामिल करने के लिये पहला 
व्यापक विरोध वर्ष 1993 में हुआ था।
�	तब उन्हें 'पिछड़ी जातियों' में शामिल करने के लिये एक 

सरकारी आदेश जारी किया गया था। हालाँकि इस आदेश का 
पालन नहीं किया गया।

अन्य पिछड़ा वर्ग
z	 अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- 

OBC) भारत सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिये  
इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है जो शैक्षिक या 
सामाजिक रूप से वंचित हैं।

z	 यह सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC 
तथा ST) के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के विभिन्न 
आधिकारिक वर्गीकरणों में से एक है। 

z	 वर्ष 1980  की मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल 
जनसंख्या में OBC वर्ग की आबादी 52%  थी तथा वर्ष 2006  
में जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हुआ था, तब इस वर्ग की कुल 
आबादी 41% निर्धारित की गई।

z	 संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक 
निकाय है।

EWS आरक्षण के लिये दिशानिर्देश:
z	 ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 

सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की 
मौजूदा व्यवस्था के तहत कवर नहीं किया गया है और जिनकी 
सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें 
आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश से ‘आर्थिक रूप से कमज़ोर 
वर्ग’ (EWS)  के रूप में पहचाना गया है।
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z	 सकल वार्षिक आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में 
सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से प्राप्त आय 
शामिल है।

z	 इस उद्देश्य के लिये परिवार के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने 
वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन 
तथा उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल 
होंगे।

संविधान (103वाँ) संशोधन अधिनियम:
z	 इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में 

संशोधन करते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के 
लिये शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नौकरियों में आर्थिक आरक्षण 
(10% कोटा) की शुरुआत की। 
�	इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 

16 (6) को सम्मिलित किया गया था।
z	 यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा 

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये उपलब्ध 50% 
आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को 
बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।

z	 यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर 
वर्गों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

भारत में गंभीर तीव्र कुपोषण
चर्चा में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, नवंबर 2020 तक 
भारत में 9.2 लाख से अधिक बच्चे (छह महीने से छह साल तक के) 
'गंभीर रूप से कुपोषित' थे।
z	 यह इस चिंता को रेखांकित करता है कि कोविड-19 महामारी गरीबों 

में भी सबसे गरीब लोगों के बीच स्वास्थ्य और पोषण संकट को 
बढ़ा सकती है।

प्रमुख बिंदु 
गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) :
z	 WHO की परिभाषा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ऊँचाई 

की तुलना में बहुत कम वज़न या 115 मिमी. से कम मध्य-ऊपरी 
बांह की परिधि या पोषण संबंधी एडिमा की उपस्थिति को 'गंभीर 
तीव्र कुपोषण' (SAM) के रूप में परिभाषित करता है।

z	 SAM से पीड़ित बच्चों की कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण 
उनकी मृत्यु की संभावना बीमारियों की तुलना में नौ गुना अधिक 
होती है।

z	 पोषण संबंधी एडिमा: भुखमरी या कुपोषण की स्थिति में प्रोटीन की 
कमी के परिणामस्वरूप ऊतकों में असामान्य द्रव की वृद्धि (स्फाय- 
Oedema ) हो जाती है।

z	 भले ही एल्ब्यूमिन का रक्त स्तर कम न हो लेकिन भुखमरी के 
परिणामस्वरूप एडिमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

संबंधित निष्कर्ष:
z	 SAM से पीड़ित बच्चों की संख्या (राष्ट्रीय परिदृश्य): नवंबर 

2020 तक देश भर में छह महीने से छह साल तक के अनुमानित 
9,27,606 'गंभीर रूप से कुपोषित' बच्चों की पहचान की गई।

z	 SAM बच्चों की संख्या से संबंधित राज्य:
�	SAM से प्रभावित बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे 

अधिक (3,98,359) और उसके बाद बिहार (2,79,427) में 
है।

�	देश में सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हैं।
�	महाराष्ट्र (70,665) > गुजरात (45,749) > छत्तीसगढ़ 

(37,249) > ओडिशा (15,595) > तमिलनाडु (12,489) 
> झारखंड (12,059) > आंध्र प्रदेश (11,201) > तेलंगाना 
(9,045) > असम (7,218) > कर्नाटक (6,899) > केरल 
(6,188) > राजस्थान (5,732)।

z	 वे राज्य जहाँ गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या नगण्य है: 
लद्दाख, लक्षद्वीप, नगालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से 
कुपोषित बच्चे नहीं हैं।

z	 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निष्कर्ष:
�	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) 2015-

16 से पता चलता है कि बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की प्रसार 
दर 7.4% थी।

�	एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 की तुलना 
में वर्ष 2019-20 में 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बच्चों 
में कुपोषण बढ़ा है।

�	स्टंटिंग: सर्वेक्षण में शामिल 22 में से लगभग 13 राज्यों और 
केंद्रशासित प्रदेशों ने वर्ष 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम 
उम्र के बच्चों के स्टंटिंग प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की है।
�	स्टंटिंग स्थिति तब होती है जब किसी बच्चे की लंबाई 

उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है, आमतौर पर बच्चों 
में कुपोषण बार-बार होने वाले संक्रमण के कारण होता है।

चाइल्ड वेस्टिंग:
z	 इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनका 

वज़न उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है।
z	 भारत में हमेशा चाइल्ड वेस्टिंग का उच्च स्तर रहा है।
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�	चाइल्ड वेस्टिंग में कमी किये जाने के बजाय इसमें तेलंगाना, 
केरल, बिहार, असम और जम्मू-कश्मीर में वृद्धि देखी गई है 
तथा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थिरता की स्थिति है।
�	वर्ष 2019-20 में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग 

के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई।
�	वेस्टिंग बच्चों में उनकी लंबाई के अनुपात में कम वजन 

होना है जो तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। यह पाँच वर्ष से 
कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को बढ़ावा देता है।

�	गंभीर वेस्टिंग तथा अल्पवज़नी बच्चों की संख्या: वर्ष 
2019-20 में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 5 साल 
से कम उम्र के वेस्टिंग तथा अल्पवज़नी बच्चों की संख्या 
के मामले में वृद्धि दर्ज की।

ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम: टीम क्लॉ
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई के लिये 
दिव्यांग लोगों की एक टीम का नेतृत्त्व करने और दिव्यांगों की सबसे बड़ी 
टीम के लिये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु टीम ‘क्लॉ’ (CLAW) 
को मंज़ूरी दी है।
z	 यह 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' अभियान का 

हिस्सा है।
z	 ट्रिपल एलीमेंटल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ष 2021 में दिव्यांग लोगों के 

समूहों द्वारा भूमि, हवा और जल के भीतर सामूहिक प्रयास के 
माध्यम से विभिन्न उपलब्धियाँ हासिल कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित 
करने की एक शृंखला है।

सियाचिन ग्लेशियर
z	 सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो 

प्वाइंट NJ9842 के उत्तर-पूर्व में है, यहाँ भारत और पाकिस्तान के 
बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है।

z	 यह दुनिया के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है।
�	ताज़िकिस्तान के ‘यज़्गुलेम रेंज’ में स्थित ‘फेडचेंको ग्लेशियर’ 

दुनिया के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों का सबसे लंबा ग्लेशियर है।
z	 सियाचिन ग्लेशियर उस जल निकासी विभाजन क्षेत्र के दक्षिण में 

स्थित है, जो काराकोरम के व्यापक हिमाच्छादित हिस्से में यूरेशियन 
प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है, जिसे कभी-कभी 
‘तीसरा ध्रुव’ भी कहा जाता है।

z	 सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्रशासित 
प्रदेश में बदल दिया गया है।

z	 सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है।

z	 पूरा सियाचिन ग्लेशियर वर्ष 1984 (ऑपरेशन मेघदूत) में भारत के 
प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था।

प्रमुख बिंदु   
अभियान के बारे में: 
z	 प्रारंभ में 20 दिव्यांग लोगों की एक टीम को प्रशिक्षण के लिये चुना 

जाएगा, जिसके उपरांत अंतिम अभियान दल का चयन किया 
जाएगा।
�	अंतिम अभियान दल (कम-से-कम 6 दिव्यांग लोग), सियाचिन 

बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक ट्रेकिंग करेगा।
�	कुमार पोस्ट करीब 15,632 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

टीम क्लॉ और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम:
z	 टीम क्लॉ (Team CLAW) : टीम क्लॉ (Conquer 

Land Air Water) पूर्व भारतीय विशेष बल कमांडो की 
एक टीम है।
�	सामान्यतः ये सभी या तो भारतीय सेना के पैरा कमांडो या नेवल 

मरीन कमांडो होते हैं, जिन्हें मार्कोस (MARCOS) के नाम 
से भी जाना जाता है।

�	इन कमांडो के पास कई विशेषज्ञताएँ हैं - ये न केवल युद्ध में 
बल्कि अन्य विशिष्ट कौशल जैसे- स्काइ डाइविंग, स्कूबा 
डाइविंग, पर्वतारोहण, आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया और 
किसी भी अन्य परिस्थितियों में सभी क्षेत्रों में रहने के लिये तैयार 
रहते हैं।

�	इस पहल की शुरुआत एक पैरा (विशेष बल) अधिकारी मेजर 
विवेक जैकब ने की थी।

z	 ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम: ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक सामाजिक प्रभाव 
वाला उपक्रम है जिसका उद्देश्य अनुकूली साहसिक खेलों के 
माध्यम से दिव्यांग लोगों का पुनर्वास करना है।
�	इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों से जुड़ी दया, दान और अक्षमता 

की आम धारणा को तोड़ना और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता एवं 
क्षमता को पुनर्जीवित करना है।

�	इसके अतिरिक्त उनका ध्यान दिव्यांग लोगों के लिये 'बड़े पैमाने 
पर स्थायी रोज़गार संबंधी समाधानों को डिज़ाइन और कार्यान्वित 
करना' है, विशेष रूप से  'पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता' के 
क्षेत्र में।

�	इसे वर्ष 2019 में Team CLAW द्वारा लॉन्च किया गया 
था।

z	 CLAW ग्लोबल: टीम CLAW विश्व भर में केंद्र स्थापित 
करने की प्रक्रिया में है, जहाँ विशेष बल के कमांडो और दिव्यांग 
लोग न केवल दिव्यांग व्यक्तियों हेतु बल्कि गैर- दिव्यांग लोगों के 
लिये भी बेहतर जीवन अनुभव जैसे कार्यों में योगदान दे रहे हैं। 
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सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का सामाजिक 
लेखा-परीक्षण

 चर्चा में क्यों?
हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry 

of Social Justice and Empowerment) ने वित्त वर्ष 
2021-22 में सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा 
(Information-Monitoring, Evaluation and 
Social Audit- I-MESA) नामक एक योजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु 
I-MESA योजना के विषय में:

z	 इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से विभाग की सभी 
योजनाओं की  सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाएगी।

z	 यह सामाजिक लेखापरीक्षा राज्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा 
इकाइयों (Social Audit Unit) और राष्ट्रीय ग्रामीण 
विकास एवं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से की जाती है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ:

z	 आर्थिक विकास के लिये योजनाएँ:
�	अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के लिये ऋण 

गारंटी योजना।  
�	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। 
�	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम। 
�	अनुसूचित जाति को विशेष केंद्रीय सहायता। 
�	अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता योजना। 

z	 स्व-रोज़गार:
�	हाथ से मैला उठाने वालों के लिये पुनर्वास योजना।
�	अनुसूचित जातियों के लिये उद्यम पूंजी कोष।

z	 सामाजिक अधिकारिता के लिये योजनाएँ:
�	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित 

जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 
1989 के कार्यान्वयन के लिये केंद्र प्रायोजित योजना। 

�	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 

सामाजिक लेखापरीक्षा
सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में:
z	 अर्थ: यह सरकार और लोगों (विशेष रूप से वे लोग जो योजना से 

प्रभावित हैं) द्वारा संयुक्त रूप से किसी योजना के क्रियान्वयन का 
मूल्यांकन है।

z	 लाभ: यह योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों की 
भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एक सशक्त माध्यम है।
�	सामाजिक अंकेक्षण सामाजिक कल्याण के लिये उठाए गए 

कदमों के उद्देश्यों और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटने का 
काम करता है।

z	 स्थिति:
�	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 

(Mahatma Gandhi National National 
Rural Employment Guarantee Act- 
MGNREGA) ग्राम पंचायतों में शुरू की गई सभी 
परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को 
अनिवार्य करने वाला पहला अधिनियम था।

�	अधिकांश राज्यों ने एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई 
(एसएयू) की स्थापना की है तथा कुछ अन्य राज्यों ने प्रधानमंत्री 
आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मध्याह्न 
भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य 
कार्यक्रमों में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा शुरू कर दी है।

चुनौतियांँ:
z	 भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत 

बनाने में पर्याप्त प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी 
का मतलब है कि देश के कई हिस्सों में सामाजिक लेखापरीक्षा 
कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रभावित है।

z	 ग्राम सामाजिक अंकेक्षण सुविधादाताओं सहित सामाजिक 
लेखापरीक्षा इकाइयों को प्रतिरोध और धमकी का सामना करना पड़ 
रहा है तथा सत्यापन हेतु प्राथमिक अभिलेखों तक पहुंँचने में भी 
मुश्किल हो रही है।

z	 आम जनता के बीच शिक्षा, जागरूकता और क्षमता निर्माण की कमी 
के कारण लोगों की भागीदारी नगण्य रही है।

z	 सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की जांँच और कार्रवाई करने हेतु 
एक स्वतंत्र एजेंसी का अभाव है।

सुझाव:
z	 नागरिक समूहों को सामाजिक लेखापरीक्षा को मज़बूत करने हेतु 

अभियान चलाने और राजनीतिक कार्यकारी तथा इसकी कार्यान्वयन 
एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।

z	 प्रत्येक ज़िले में सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञों की टीम स्थापित की 
जानी चाहिये जो सामाजिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों 
(हितधारकों) के प्रशिक्षण हेतु ज़िम्मेदार हों।

z	 सामाजिक अंकेक्षण के तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये 
जाने चाहिये जैसे कि सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना और 
अंकेक्षण करना एवं उसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
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z	 सामाजिक अंकेक्षण की प्रणाली को एक संस्थागत ढांँचे की स्थापना 
करने के लिये सहक्रियात्मक समर्थन और अधिकारियों द्वारा किसी 
भी निहित स्वार्थ के बिना प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता 
होती है।

केंदू पत्ता
Star marking (1-5) indicates the 

importance of topic for CSE
z	 30 Jul 2021
z	  6 min read
z	 टैग्स: सामान्य अध्ययन-II
z	 बच्चों से संबंधित मुद्दे
z	 सामान्य अध्ययन-I

वन संसाधन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में कई बच्चों को केंदू 
(तेंदू) पत्ते का संग्रहण करते हुए पाया गया।
प्रमुख बिंदु
परिचय:
z	 केंदू (Kendu) पत्ते को ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है। 

यह बांँस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। यह 
ओडिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण गैर-लकड़ी वनोपज में से एक है।
�	तेंदू (केंदू) पत्ते का वानस्पतिक नाम डाइऑस्पिरॉस 

मेलानॉक्सिलॉन (Diospyros melanoxylon) है।
z	 स्थानीय लोगों के बीच इसकी पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण 

उद्योग के लिये प्रचलित है।
केंदू पत्ते का उत्पादन करने वाले राज्य:

z	 भारत में केंदू पत्तियों से बीड़ी का उत्पादन करने वाले राज्यों में मुख्य 
रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, 
गुजरात तथा महाराष्ट्र शामिल हैं।
�	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा केंदू के पत्ते का 

तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
विशिष्टता:
z	 ओडिशा के तेंदू (केंदू) पत्ते की विशिष्टता संसाधित/प्रसंस्कृत रूप 

में है, जबकि भारत के शेष राज्य इसके फलों के प्रसंस्कृत रूप का 
उपयोग करते हैं।
�	प्रसंस्कृत रूप में केंदू के पत्तों को विभिन्न गुणों के आधार पर 

वर्गीकृत किया जाता है जो कि पत्तों का  रंग, बनावट, आकार 
और ढाँचागत स्थिति के अनुसार ग्रेड I से ग्रेड IV तक होते हैं 
तथा पैकेट को पाँच किलोग्राम के बंडल के रूप में वर्गीकृत 
किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने 
राज्यसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) 
समर्थित स्वास्थ्य प्रणाली में सुधारों के परिणामस्वरूप लचीली स्वास्थ्य 
प्रणालियों का विकास हुआ है।

संदर्भ:
z	 NHM को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण 

स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में शुरू) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य 
मिशन (वर्ष 2013 में शुरू) को मिलाकर शुरू किया गया था।

z	 मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन-
मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) 
तथा संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिये स्वास्थ्य प्रणाली को 
मज़बूत करना शामिल है।

z	 NHM न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल 
सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना करता है जो लोगों 
की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को सहायता:
z	 स्वास्थ्य सुविधाएंँ:

�	NHM के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मानदंडों के 
अनुसार नई सुविधाओं और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन हेतु 
उनकी आवश्यकता के आधार पर बुनियादी ढाँचे के अंतराल को 
कम करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

z	 स्वास्थ्य सेवाएंँ:
�	NHM सहायता में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर 

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 
और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों 
जैसे- मलेरिया, डेंगू , काला आजार एवं कुष्ठ रोगआदि से 
संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है।  

NHM के तहत प्रमुख पहलें:
z	 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)।
z	 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)।
z	 नि:शुल्क दवाओं और नि:शुल्क निदान सेवा पहल।
z	 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम।
z	 सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता 

आश्वासनढाँचे का कार्यान्वयन।
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z	 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (MMUs) और टेली-परामर्श 
सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक 
पहुंँच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है।

z	 आयुष्मान भारत।
z	 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)।

फिट फॉर 55 पैकेज: यूरोपीय संघ
चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) ने एक नया जलवायु प्रस्ताव ‘फिट 
फॉर 55 पैकेज’ जारी किया है।
z	 ज्ञात हो कि यूरोपीय संघ ने दिसंबर 2020 में पेरिस समझौते के तहत 

संशोधित ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (NDC) प्रस्तुत 
किया था।

प्रमुख बिंदु
उद्देश्य
z	 यूरोपीय संघ का यह नया पैकेज प्रस्तावित परिवर्तनों के माध्यम से 

NDC और कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। 
ये प्रस्तावित परिवर्तन अर्थव्यवस्था, समाज और उद्योग को प्रभावित 
करेंगे तथा वर्ष 2030 तक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्द्धी एवं ग्रीन ट्रांज़ीशन 
सुनिश्चित करेंगे।
�	जलवायु तटस्थता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब किसी देश 

के उत्सर्जन को वहाँ के वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के 
अवशोषण और उन्मूलन से संतुलित किया जाता है। इसे शुद्ध-
शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में भी व्यक्त किया जाता है।

z	 यह पैकेज नुकसान से बचते हुए ‘नियामक नीतियों’ और बाज़ार-
आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण के बीच संतुलन स्थापित करने का 
प्रयास करता है।

प्रमुख प्रस्ताव
z	 नवीकरणीय स्रोत:

�	यह यूरोपीय संघ के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोत के 
बाध्यकारी लक्ष्य को 40% (पहले 32%) तक बढ़ाने और वर्ष 
2030 तक ऊर्जा दक्षता में 36% (पहले 32.5%) तक सुधार 
करने का प्रस्ताव करता है।

z	 वाहनों संबंधी कार्बन उत्सर्जन:
�	इसे वर्ष 2030 तक 55% और वर्ष 2035 तक 100% तक कम 

किया जाना चाहिये, जिसका अर्थ वर्ष 2035 तक पेट्रोल और 
डीज़ल वाहनों के चरणबद्ध उन्मूलन से है।

�	इसमें ऑटो उद्योग को लाभांवित करने संबंधी प्रावधान भी 
शामिल हैं। इसके तहत सार्वजनिक धन का उपयोग प्रमुख 
राजमार्गों पर प्रत्येक 60 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने के 
लिये किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को 
प्रोत्साहन मिलेगा।

�	यह हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के नेटवर्क को भी 
वित्तपोषित करेगा।

z	 उत्सर्जन व्यापार प्रणाली:
�	यह पैकेज वर्ष 2026 से कार्यान्वित होने वाले यूरोपीय संघ की 

वर्तमान ‘उत्सर्जन व्यापार प्रणाली’ (ETS) से अलग इमारतों 
और सड़क परिवहन के लिये एक अलग ‘उत्सर्जन व्यापार 
प्रणाली’ (ETS) के निर्माण का आह्वान करता है।
�	‘उत्सर्जन व्यापार प्रणाली’ एक बाज़ार-आधारित उपकरण 

है, जो प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने हेतु आर्थिक 
प्रोत्साहन प्रदान कर प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास 
करता है। 

z	 सामाजिक जलवायु कोष:
�	कम आय वाले नागरिकों और छोटे व्यवसायों को नए ईटीएस में 

समायोजित करने में मदद के लिये यूरोपीय संघ एक सामाजिक 
जलवायु कोष (Social Climate Fund) के निर्माण 
का प्रस्ताव करता है, जो इमारतों के नवीनीकरण हेतु फंडिंग 
और कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन तक पहुँच से लेकर 
प्रत्यक्ष आय सहायता तक को शामिल करेगा।

�	वह नए ईटीएस से 25% राजस्व का उपयोग करके इस फंड 
का निर्माण करने की उम्मीद करते हैं। वर्तमान ईटीएस ने वर्ष 
2023 और वर्ष 2025 के बीच समुद्री क्षेत्र को विस्तारित करने 
का प्रस्ताव किया है।

z	 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र::
�	अन्य बाज़ार आधारित तंत्रों में यूरोपीय संघ कार्बन सीमा 

समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment 
Mechanism) का प्रस्ताव कर रहा है, जो कार्बन गहन 
उत्पादन वाले स्थानों से आयात पर कर लगाएगा।

�	इसको व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 
(Conference on Trade and 
Development) द्वारा वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड 
उत्सर्जन पर छोटा प्रभाव माना गया है और इसका विकासशील 
देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

z	 सिंक क्षमता बढ़ाना:
�	इसने यूरोपीय संघ की कार्बन डाइआक्साइड (CO2) की 

सिंक क्षमता को 310 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा 
है, जिससे सदस्य देशों के विशेष राष्ट्रीय लक्ष्यों द्वारा प्राप्त किया 
जाएगा।
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विश्लेषण:
z	 यूरोपीय संघ का NDC लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस 

उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से 55% कम करना है। इसने वर्ष 
2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य भी 
निर्धारित किया है।
�	यूरोपीय संघ का लक्ष्य अमेरिका की तुलना में अधिक आक्रामक 

है, जो इसी अवधि में उत्सर्जन को 40% से 43% तक (परंतु 
ब्रिटेन से पीछे है जिसने 68% की कमी का वादा किया) कम 
करने के लिये प्रतिबद्ध है।

�	विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने केवल इतना कहा है कि 
उसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को चरम पर पहुँचाना है।

z	 फिट फॉर 55 पैकेज, यूरोप को इलेक्ट्रिक कार बैटरी, अपतटीय 
पवन उत्पादन या हाइड्रोजन पर चलने वाले विमान इंजन जैसी नई 
तकनीकों में सबसे आगे रख सकता है।

z	 परंतु कुछ उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिये यह ट्रांज़ीशन काफी 
चुनौतीपूर्ण भी होगा, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं 
सेवाओं जैसे- चीन से आयातित वीडियो मॉनीटर, वायु यात्रा लागत 
तथा गैसोलीन टैंक आदि की लागत बढ़ जाएगी। 
�	कंपनियाँ जो नियत उत्पाद जैसे- आंतरिक दहन इंजन के लिये 

पुर्जे आदि का निर्माण करती हैं, उन्हें अनुकूलित किया जाना 
चाहिये या व्यवसाय से बाहर किया जाना चाहिये।

z	 यह प्रस्ताव स्टीलमेकिंग जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों को नया आकार 
दे सकता है, जो प्रत्यक्ष तौर पर यूरोपीय संघ में 330,000 लोगों को 
रोज़गार देता है।
भारत का INDC मुख्य रूप से वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना 

है
z	 सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को लगभग एक-तिहाई कम 

करना।
z	 बिजली की कुल स्थापित क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों 

से प्राप्त होगा।
z	 भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम 

से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त 
कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित 
करने का एक साधन) की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।

चीन ने दो बच्चों की नीति में ढील दी : भारत के 
लिये सीख

चर्चा में क्यों?
हाल ही में चीन ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु स्थापित दो-बच्चों की नीति 

में ढील देते हुए यह  घोषणा की है कि अब से प्रत्येक विवाहित जोड़े को 
तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति प्राप्त होगी।

z	 इसके अतिरिक्त इस घोषणा में कहा गया कि वह प्रत्येक वर्ष 
सेवानिवृत्ति की आयु में कुछ महीने की वृद्धि करेगा। विगत चार 
दशकों से चीन में सेवानिवृत्ति की आयु पुरुषों के लिये  60 वर्ष और 
महिलाओं के लिये  55 वर्ष रही है।

प्रमुख बिंदु 
चीन की जनसंख्या नीतियाँ:
z	 वन चाइल्ड पॉलिसी:

�	चीन द्वारा ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ की शुरुआत वर्ष 1980 में की 
गई थी, उस समय चीन की जनसँख्या लगभग एक अरब के 
करीब थी और चीनी-सरकार को इस बात की चिंता थी कि देश 
की बढ़ती आबादी, आर्थिक प्रगति को बाधित करेगी।
�	चीनी प्राधिकारियों द्वारा लंबे समय तक इस नीति को एक 

सफलता के रूप में बताया जाता रहा और दावा किया गया 
कि इस नीति ने लगभग 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से 
रोककर देश के समक्ष आने वाली भोजन और पानी की 
कमी संबंधी गंभीर समस्याओं को टालने में मदद की है।

�	हालाँकि यह नीति देश में असंतोष का एक कारण भी थी क्योंकि 
राज्य द्वारा जबरन गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर रणनीति का 
इस्तेमाल किया गया।

�	इसकी आलोचना भी की गई और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन 
एवं गरीबों के साथ अन्याय करने के लिये विवादास्पद रही।

z	 टू चाइल्ड पॉलिसी:
�	वर्ष 2016 में अपनी जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट को 

देखते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी को परिवर्तित करते हुए चीनी 
सरकार ने अंततः प्रत्येक विवाहित जोड़े को दो बच्चे पैदा करने 
की अनुमति दी। 

z	 थ्री चाइल्ड पॉलिसी:
�	चीनी जनगणना, 2020 के आँकड़ों के बाद यह घोषणा की गई 

थी कि वर्ष 2016 में प्रदान की गई छूट के बावजूद देश की 
जनसंख्या वृद्धि दर तेज़ी से गिर रही है।

�	देश की प्रजनन दर गिरकर 1.3 हो गई है, जो कि 2.1 के 
प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है। प्रतिस्थापित स्तर इसलिये 
महत्त्वपूर्ण है कि एक पीढ़ी के परिवर्तन के लिये  पर्याप्त बच्चों 
का होना आवश्यक है।
�	संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2030 के बाद चीन की 

जनसंख्या में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन कुछ 
विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अगले एक या दो 
वर्षों में ही परिलक्षित हो सकता है।
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जनसंख्या गिरावट की चिंताएँ:
z	 श्रम-बल में कमी:

�	जब किसी देश की  युवा आबादी में गिरावट दिखाई देती है, तो 
यह श्रम-बल की कमी को उत्पन्न करता है, जिसका अर्थव्यवस्था 
पर एक बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

z	 सामाजिक खर्च में वृद्धि : 
�	अधिक वृद्ध लोगों से आशय यह भी है कि स्वास्थ्य देखभाल 

और पेंशन की मांग में वृद्धि हो सकती है जिससे देश की 
सामाजिक खर्च प्रणाली पर और अत्यधिक बोझ पड़ सकता है 
क्योंकि इसमें कम-से-कम लोग काम कर रहे होते हैं और 
उनका’ कम योगदान होता है।

z	 विकासशील राष्ट्रों के लिये चिंतनीय :
�	हालाँकि चीन के लिये सबसे अहम समस्या यह है कि इस 

प्रवृत्ति के अन्य विकसित देशों के विपरीत यह दुनिया की दूसरी 
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अभी भी एक मध्यम-
आय वाला समाज है।

�	जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश, जो समान रूप से 
जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करते हैं तथा कारखानों, 
प्रौद्योगिकी और विदेशी संपत्तियों के निवेश पर निर्भर हो सकते 
हैं।

�	हालाँकि चीन अभी भी श्रम-प्रधान विनिर्माण और खेती पर 
निर्भर है।

�	इस प्रकार से जनसांख्यिकीय लाभांश में गिरावट होने से यह 
चीन और भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को समृद्ध दुनिया 
की तुलना में अधिक नुकसान पहुँचा सकती है।

भारत के लिये सीख:
z	 जटिल उपायों से बचें :

�	जटिल या कठोर जनसंख्या नियंत्रण उपायों ने चीन को एक ऐसे 
मानवीय संकट में डाल दिया जो अपरिहार्य था। यदि दो-बच्चे 
की सीमा जैसे कठोर या जबरदस्ती के उपाय लागू किये जाते हैं, 
तो भारत की स्थिति और भी खराब हो सकती है।

z	 महिला सशक्तीकरण :
�	प्रजनन दर को कम करने के प्रमाणित तरीकों द्वारा महिलाओं को 

उनकी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण प्रदान करना और शिक्षा, 
आर्थिक अवसरों एवं स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में वृद्धि के 
माध्यम से उनका अधिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है। 
�	वास्तविकता यह है कि चीन की प्रजनन क्षमता में कमी 

केवल आंशिक रूप से जबरदस्ती या जटिल नीतियों से 
तथा बड़े पैमाने पर किये गए प्रयास से है। बड़े पैमाने पर 

निवेश से आशय महिलाओं के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और 
नौकरी के अवसरों में देश द्वारा किये गए निरंतर निवेश से  
है।

z	 जनसंख्या स्थिरता की आवश्यकता:
�	भारत ने परिवार नियोजन उपायों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण किया 

है और अब यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता पर 
है, जो वांछनीय है।

�	इसे जनसंख्या स्थिरीकरण को बनाए रखने की आवश्यकता है 
क्योंकि सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल और कर्नाटक जैसे 
कुछ राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे 
है, जिसका अर्थ है कि भारत  30-40 वर्षों में यह अनुभव कर 
सकता है जो चीन अभी अनुभव कर रहा है।

भारत के  मामले में :
भारत की जनसंख्या वृद्धि :
z	 मार्च 2021 तक भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन से अधिक होने 

का अनुमान है, जो पिछले दशक में अनुमानित 12.4 % से अधिक 
की वृद्धि को दर्शाता है।
�	यह 2001 और 2011 के बीच 17.7% की वृद्धि दर से कम है। 

z	 हालाँकि वर्ष 2019 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुमान के 
मुताबिक, भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 
सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
�	भारत में 2019 और 2050 के बीच लगभग 273 मिलियन लोगों 

के और जुड़ने की अनुमान है ।

सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) 
इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों?
हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ 

व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिये ‘सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ 
इंजन’ (SAGE) पहल तथा पोर्टल का शुभारंभ किया है।
z	 रजत (Silver) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये 100 करोड़ 

रुपए की राशि आवंटित की गई है।

रजत अर्थव्यवस्था (Silver Economy)
z	 रजत अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और 

खपत की प्रणाली है जिसका उद्देश्य वृद्ध और वरिष्ठ लोगों की क्रय 
क्षमता का उपयोग करना और उनके उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य 
की ज़रूरतों को पूरा करना है।
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z	 रजत अर्थव्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक जेरोन्टोलॉजी 
(Gerontology, आयु का अध्ययन) के क्षेत्र में एक मौजूदा 
आर्थिक प्रणाली के रूप में नहीं किया जाता है बल्कि आयु वृद्धि की 
नीति के एक साधन के रूप में तथा  उनकी आबादी हेतु एक 
संभावित जरूरत-उन्मुख आर्थिक प्रणाली बनाने के राजनीतिक 
विचार के रूप में किया जाता है।

z	 इसके मुख्य तत्त्व जेरोनटेक्नोलॉजी (Gerontechnology) 
(वृद्ध लोगों से संबंधित प्रौद्योगिकी) को एक नए वैज्ञानिक, 
अनुसंधान और कार्यान्वयन प्रतिमान के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु 
परिचय:
z	 सेज पोर्टल (SAGE Portal) विश्वसनीय स्टार्टअप्स के 

माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा 
सेवाओं को प्रदान करने वाला ‘वन-स्टॉप एक्सेस’ होगा। 

z	 यह ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है 
जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिये सेवाएँ मुहैया कराने 
संबंधी क्षेत्र में रुचि रखने वाले उद्यमियों को सहयोग प्रदान करते हो।

z	 SAGE परियोजना का उद्देश्य सीधे हितधारकों के लिये उत्पादों, 
समाधानों और सेवाओं की पहचान करना, मूल्यांकन करना, 
सत्यापित करना, एकत्र करना तथा वितरित करना है। मंत्रालय इन 
चयनित स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों को उत्पादों तक पहुँचने में 
सक्षम बनाने के लिये एक सुविधा के रूप में कार्य करेगा।

विशेषताएँ:
z	 स्टार्टअप एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से SAGE का हिस्सा 

बनने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
z	 SAGE के तहत चुने गए स्टार्टअप वे होंगे जो स्वास्थ्य, यात्रा, 

वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों 
को नए और अभिनव उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करेंगे।

z	 वित्त वर्ष 2021-22 में SAGE परियोजना के लिये 25 करोड़ 
रुपए का आवंटन किया गया है।

इस पहल या कार्यक्रम की आवश्यकता:
z	 देश की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2001 में 7.5 प्रतिशत 

से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5 प्रतिशत और 2050 तक 19.5 
प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।

जेल की भीड़भाड़ संबंधी समस्या
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 
ने कोविड-19 महामारी की अनियंत्रित वृद्धि को देखते हुए पात्र कैदियों 
की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया है।
z	 न्यायालय के इस आदेश का उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना और 

कैदियों के जीवन तथा स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करना है।

प्रमुख बिंदु
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य बिंदु:
z	 न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (Arnesh 

Kumar vs State of Bihar) 2014 मामले में निर्धारित 
मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
�	इस मामले के तहत न्यायालय ने पुलिस को अनावश्यक 

गिरफ्तारी नहीं करने के लिये कहा था, खासकर उन मामलों में 
जिनमें सात वर्ष से कम जेल की सजा होती है।

z	 देश के सभी ज़िलों के अधिकारी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 
(Code of Criminal Procedure- Cr.P.C) की 
धारा 436ए को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।
�	Cr.P.C की धारा 436A के तहत अपराध के लिये निर्धारित 

अधिकतम जेल अवधि का आधा समय पूरा करने वाले 
विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत गारंटी पर रिहा किया जा 
सकता है।

z	 न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिये दोषियों को उनके 
घरों में नज़रबंद रखने पर विचार करने के लिये विधायिका को 
सुझाव दिया है।
�	वर्ष 2019 में जेलों में कैदियों के रहने की दर बढ़कर 118.5% 

हो गई थी। इसके अलावा जेलों के रखरखाव के लिये बजट की 
एक बहुत बड़ी राशि का उपयोग किया जाता है।

z	 सभी राज्यों को एक निश्चित अवधि के लिये जमानत या पैरोल पर 
रिहा किये जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी का निर्धारण करने हेतु 
निवारक कदम उठाने के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का 
गठन करने का आदेश दिया गया।

भारतीय जेलों की स्थिति:
z	 भारतीय जेलों को लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक 

बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:
�	अतिरिक्त भीड़
�	 स्टाफ और फंडिंग में कमी और
�	हिंसक संघर्ष
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z	 वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 
प्रकाशित ‘प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया’ 2016 में भारत में कैदियों की 
दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है।
�	विचाराधीन जनसंख्या: भारत की विचाराधीन कैदियों की 

आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 में सभी 
विचाराधीन कैदियों में से आधे से अधिक को छह महीने से भी 
कम समय के लिये हिरासत में लिया गया था।
�	रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2016 के अंत में 4,33,033 

लोग जेल में थे, जिनमें से 68% विचाराधीन थे।
�	इससे पता चलता है कि जेल की संपूर्ण आबादी में 

विचाराधीन कैदियों का उच्च अनुपात सुनवाई के दौरान 
अनावश्यक गिरफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता का 
परिणाम हो सकता है।

�	निवारक हिरासत में रखे गए लोग: जम्मू और कश्मीर में 
प्रशासनिक (या 'निवारक') निरोध कानूनों के तहत पकड़े गए 
लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
�	वर्ष 2015 के 90 की तुलना में वर्ष 2016 में 431 बंदियों 

के साथ 300% की वृद्धि हुई।
�	प्रशासनिक या 'निवारक', निरोध का उपयोग अधिकारियों 

द्वारा बिना किसी आरोप या मुकदमे के व्यक्तियों को 
हिरासत में लेने और नियमित आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं 
को दरकिनार करने के लिये किया जाता है।

�	C.R.P.C की धारा 436A के बारे में अनभिज्ञता: आपराधिक 
प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत रिहा होने के योग्य और 
वास्तव में रिहा किये गए कैदियों की संख्या के बीच अंतर स्पष्ट 
किया गया है।
�	वर्ष 2016 में धारा 436ए के तहत रिहाई के योग्य पाए गए 

1,557 विचाराधीन कैदियों में से केवल 929 को ही रिहा 
किया गया था।

�	साथ ही एमनेस्टी इंडिया के एक शोध में पाया गया है कि 
जेल अधिकारी अक्सर इस धारा से अनजान होते हैं और 
इसे लागू करने के इच्छुक नहीं होते हैं।

�	जेल में अप्राकृतिक मौतें: जेलों में "अप्राकृतिक" मौतों की 
संख्या वर्ष 2015 और 2016 के बीच 115 से बढ़कर 231 हो 
गई है।
�	कैदियों के बीच आत्महत्या की दर में भी 28% की वृद्धि 

हुई, यह संख्या वर्ष 2015 के 77 आत्महत्याओं से बढ़कर 
वर्ष 2016 में 102 हो गई।

�	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने वर्ष 2014 
में कहा था कि औसतन एक बाहर के व्यक्ति की तुलना में 
जेल में आत्महत्या करने की संभावना डेढ़ गुना अधिक 
होती है। यह भारतीय जेलों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी 
चिंताओं की भयावहता का एक संभावित संकेतक है।

�	मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी: वर्ष 2016 में प्रत्येक 
21,650 कैदियों पर केवल एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर 
मौजूद था, वहीं केवल छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 
मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक मौजूद थे।
�	साथ ही NCRB ने कहा था कि वर्ष 2016 में मानसिक 

बीमारी से ग्रसित लगभग 6,013 व्यक्ति जेल में थे।
�	जेल अधिनियम, 1894 और कैदी अधिनियम, 1900 के 

अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी और एक 
कानून अधिकारी होना चाहिये लेकिन इन अधिकारियों की 
भर्ती अभी भी लंबित है। यह पिछली शताब्दी के दौरान 
जेलों को मिली राज्य की कम राजनीतिक और बजटीय 
प्राथमिकता की व्याख्या करता है।

जेल सुधार संबंधी सिफारिश
z	 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अमिताभ रॉय 

समिति ने जेलों में सुधार के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।
z	 भीड़-भाड़ संबंधी

�	तीव्र ट्रायल: समिति की सिफारिशों में भीड़भाड़ की अवांछित 
घटनाओं को कम करने के लिये तीव्र ट्रायल को सर्वोत्तम तरीकों 
में से एक माना गया है।

�	वकील व कैदी अनुपात: प्रत्येक 30 कैदियों के लिये कम-से-
कम एक वकील होना अनिवार्य है, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं 
है।

�	विशेष न्यायालय: पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित छोटे-मोटे 
अपराधों से निपटने के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की 
स्थापना की जानी चाहिये।
�	इसके अलावा जिन अभियुक्तों पर छोटे-मोटे अपराधों का 

आरोप लगाया गया है और जिन्हें ज़मानत दी गई है, लेकिन 
जो ज़मानत की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें 
व्यक्तिगत पहचान (PR) बाॅॅण्ड पर रिहा किया जाना 
चाहिये।

�	स्थगन से बचाव: उन मामलों में स्थगन नहीं दिया जाना चाहिये, 
जहाँ गवाह मौजूद हैं और साथ ही प्ली बारगेनिंग की अवधारणा, 
जिसमें आरोपी कम सज़ा के बदले अपराध स्वीकार करता है, 
को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

z	 कैदियों के लिये 
�	अनुकूल ट्रांजीशन: प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले 

सप्ताह के दौरान सहज महसूस करने के लिये परिवार के सदस्यों 
के साथ दिन में एक मुफ्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी 
चाहिये।
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�	कानूनी सहायता: कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान 
करने और उनको व्यावसायिक कौशल तथा शिक्षा प्रदान करने 
संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।

�	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग: परीक्षण के लिये 
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग।

�	वैकल्पिक सज़ा: अपराधियों को जेल भेजने के बजाय न्यायालयों 
को अपनी ‘विवेकाधीन शक्तियों’ का उपयोग करने और यदि 
संभव हो तो ‘जुर्माना और चेतावनी’ जैसे दंड देने के लिये प्रेरित 
किया जा जा सकता है।
�	इसके अलावा न्यायालयों को पूर्व-परीक्षण चरण में या 

योग्य मामलों में परीक्षण चरण के बाद भी प्रोबेशन पर 
अपराधियों को रिहा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा 
सकता है।

z	 रिक्तियों को भरना
�	सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश पारित करते हुए अधिकारियों को 

तीन माह के भीतर स्थायी रिक्तियाँ भरने संबंधी भर्ती प्रक्रिया शुरू 
करने के लिये कहना चाहिये और प्रक्रिया एक वर्ष में पूरी की 
जानी चाहिये।

z	 भोजन संबंधी
�	आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, आधुनिक विधि से खाना पकाने 

की सुविधा और कैंटीन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।
z	 वर्ष 2017 में भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि सात 

वर्ष तक की कैद वाले अपराधों के लिये अपनी अधिकतम सज़ा का 
एक-तिहाई समय पूरा करने वाले विचाराधीन कैदियों को ज़मानत 
पर रिहा किया जाए।

संवैधानिक प्रावधान
z	 राज्य सूची का विषय: 'कारागार/इसमें रखा गया व्यक्ति' भारत के 

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत 
राज्य सूची का विषय है।
�	जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की 

ज़िम्मेदारी होती है।
�	हालाँकि गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों 

पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन तथा 
सलाह देता है।

z	 अनुच्छेद 39A: संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य के नीति 
निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक 
को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं 
किया जाना चाहिये और राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की 
व्यवस्था करेगा।

�	मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार 
संविधान द्वारा गारंटीकृत एक आवश्यक मौलिक अधिकार है।

�	यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष 
और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनाता है, जिसमें कहा गया 
है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति 
को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया 
जाएगा"।

प्रमुख शब्दावलियाँ
z	 विचाराधीन कैदी: इसके अंतर्गत उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें 

अभी तक उन पर लगाए गए अपराधों के लिये दोषी नहीं पाया गया 
है।

z	 निवारक निरोध: इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संभावित अपराध 
करने से रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 
हिरासत में लिया जाता है।
�	संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (बी) राज्य की सुरक्षा और 

सार्वज़निक व्यवस्था बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
पर निवारक निरोध तथा प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

�	इसके अलावा अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि निवारक 
निरोध के तहत हिरासत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले 
किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से 
अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं दिया 
जाएगा,

�	एक सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तारित निरोध हेतु पर्याप्त कारणों  
के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

�	ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के 
प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जा सकता है।

z	 व्यक्तिगत पहचान बॉण्ड: इसे स्वयं के पहचान (Own 
Recognizance) बॉण्ड के रूप में जाना जाता है और कभी-
कभी इसे "नो कॉस्ट बेल" (No Cost Bail) भी कहा जाता 
है। इस प्रकार के बॉण्ड के साथ एक व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर 
दिया जाता है तथा उसे जमानत लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
�	हालाँकि वह निर्दिष्ट अदालत की तारीख को दिखाने के लिये 

ज़िम्मेदार हैं और उसे इस वादे को लिखित रूप में बताते हुए 
एक रिलीज़ फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा।

�	फिर व्यक्ति को अदालत में पेश होने और अदालत द्वारा निर्धारित 
रिहाई की किसी भी शर्त का पालन करने के उनके वादे के 
आधार पर हिरासत से रिहा कर दिया जाता है।
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मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी 
उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें मराठा समुदाय 
को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान किये गए थे। 

प्रमुख बिंदु: 
पृष्ठभूमि:
z	 वर्ष 2017: सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एन. जी. गायकवाड की अध्यक्षता 

में गठित 11 सदस्यीय आयोग ने मराठा समुदाय को सामाजिक और 
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (Socially and 
Educationally Backward Class- SEBC) के 
तहत आरक्षण की सिफारिश की।

z	 वर्ष 2018: महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय हेतु  16% 
आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया।

z	 वर्ष 2018: आरक्षण को बरकरार रखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 
कहा कि आरक्षण की सीमा 16% के बजाय शिक्षा में 12% और 
नौकरियों में 13% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

z	 वर्ष 2020: सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक 
लगा दी और इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास एक 
बड़ी खंडपीठ को दिये जाने के लिये हस्तांतरित कर दिया।

वर्तमान नियम: 
z	 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

�	मराठा समुदाय हेतु आरक्षण की अलग व्यवस्था अनुच्छेद-14 
(समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (विधि की सम्यक 
प्रक्रिया) का उल्लंघन करती है।

�	50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने वाली स्थिति एक 
‘जाति शासित’ समाज का निर्माण करेगी।
�	12% और 13% (शिक्षा और नौकरियों में) मराठा 

आरक्षण ने कुल आरक्षण सीमा को क्रमशः 64% और 
65% तक बढ़ा दिया।

�	वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी निर्णय (Indira 
Sawhney judgment) में सर्वोच्च न्यायालय  ने 
स्पष्ट रूप से कहा था कि दूर-दराज़ के इलाकों की 
आबादी को मुख्यधारा में लाने हेतु केवल कुछ असाधारण 
परिस्थितियों में ही 50% के नियम में कुछ ढील दी जा 
सकती है। 

z	 कानून के क्रियान्वयन पर रोक:
�	महाराष्ट्र के कानून को सही ठहराने वाले बंबई उच्च न्यायालय 

के निर्णय के बाद मराठा कोटा के तहत की गई नियुक्तियों की 
यथास्थिति बनी रहेगी, परंतु इस प्रकार की नियुक्तियों में आगे 
किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

z	 राज्य के पास  SEBCs की पहचान करने का अधिकार नहीं:
�	प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में भारत के 

राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित SEBCs की एक ही सूची होगी 
और राज्य केवल इस सूची में बदलाव से संबंधित सिफारिशें 
कर सकते हैं।

�	बेंच ने सर्वसम्मति से 102वें संविधान संशोधन की संवैधानिक 
वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि 
क्या इसने राज्यों की SEBCs की पहचाने की शक्ति को 
प्रभावित किया है।

z	 NCBC को निर्देश:
�	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से SEBCs की सिफारिश के 

क्रियान्वयन में तेज़ी लाने हेतु कहा ताकि राष्ट्रपति राज्यों और 
केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में SEBCs की सूची युक्त 
अधिसूचना को शीघ्रता से प्रकाशित कर सकें।

102वांँ संशोधन अधिनियम, 2018: 
z	 इस अधिनियम के  तहत सविधान में अनुच्छेद 338B और 342A 

को जोड़ा गया।
z	 अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की 

स्थापना से संबंधित है।
z	 अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप 

से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता 
है।
�	यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके 

लिये संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

UDID पोर्टल
चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of 
Social Justice & Empowerment) ने एक अधिसूचना 
जारी करके सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 01.06.2021 से 
ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान (Unique 
Disability ID- UDID) पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण 
पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (सामाजिक मुद्दे) || 20227878

प्रमुख बिंदु
अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल:
z	 इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार 

करने और प्रत्येक दिव्यांग (PwDs) को एक विशिष्ट अद्वितीय 
अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा 
रहा है। 

z	 यह परियोजना न केवल विकलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में 
पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि 
एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी।

z	 यह परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, 
ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक 
एवं वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सरल बनाने में भी मदद करेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:
z	 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग व्यक्ति (समान 

अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 
1995 को प्रतिस्थापित करता है।

z	 इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील 
अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है तथा अपंगता के 
मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।

z	 इस अधिनियम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में 
आरक्षण को 3% से बढाकर 4% तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 
आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।

z	 यह अधिनियम दिव्यांगता से संबंधित नियमों को ‘विकलांग व्यक्तियों 
के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities- 
UNCRPD) के अनुरूप बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत 
इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

दिव्यांग्जनों के लिये अन्य कार्यक्रम/पहल:
z	 सुगम्य भारत अभियान (Accessible India 

Campaign):  दिव्यांगजनों हेतु एक सक्षम और बाधारहित 
वातावरण तैयार करने के लिये।

z	 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal 
Disabled Rehabilitation Scheme): इस योजना 
के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये 
गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

z	 एडिप योजना: सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये 
विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (Assistance to 
Disabled persons for purchasing/fitting 
of aids/appliances scheme- ADIP) का उद्देश्य 

दिव्यांगजनों की सहायता हेतु उचित, टिकाऊ, परिष्कृत और 
वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता तथा उपकरणों 
तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है। 

z	 दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप: इसका उद्देश्य दिव्यांग 
छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021
चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry 
of Health and Family Welfare) ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग 
नीति (National Rare Disease Policy), 2021 को 
मंज़ूरी दी है।
z	 इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को एक दुर्लभ रोग समिति 

और निधि की स्थापना करने तथा 31 मार्च, 2021 तक या उससे 
पहले इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने एवं 
अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

प्रमुख बिंदु
लक्ष्य:
z	 दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान 

बढ़ाना।
z	 दुर्लभ रोगों के उपचार की लागत को कम करना।
z	 शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग और पता लगाना।

नीति के प्रमुख प्रावधान:
z	 वर्गीकरण:

�	इस नीति ने दुर्लभ रोगों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है:
समूह 1: एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार।
समूह 2: दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले 

विकार।
समूह 3: ऐसे रोग जिनके लिये निश्चित उपचार उपलब्ध है, लेकिन 

इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है।
z	 वित्तीय सहायता:

�	जो लोग समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें 
राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi) 
योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी 
जाएगी।
�	राष्ट्रीय आरोग्य निधि: इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे 

(BPL) जीवनयापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय 
सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, 
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ताकि वे सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त 
कर सकें। इसके अंतर्गत गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सुपर 
स्पेशिलिटी अस्पतालों/संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में 
उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 

�	ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये लाभार्थी बीपीएल 
परिवारों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि इसे लगभग 40% 
ऐसी आबादी तक बढ़ाया जाएगा जो केवल सरकारी तृतीयक 
अस्पतालों में इलाज के लिये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
(Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) 
के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं।

वैकल्पिक निधि:
z	 इसमें स्वैच्छिक क्राउडफंडिंग (Crowdfunding) उपचार 

शामिल है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत योगदान के लिये ऑनलाइन 
प्लेटफॉर्म जैसे- सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म आदि 
का उपयोग किया जाता है।

उत्कृष्टता केंद्र:
z	 इस नीति का उद्देश्य 'उत्कृष्टता केंद्र' (Centres of 

Excellence) के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के 
माध्यम से दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार के लिये तृतीयक 
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मज़बूत बनाना है तथा निदान 
सुविधाओं में सुधार हेतु 5 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय 
सहायता भी प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय रजिस्ट्री:

z	  अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वालों के लिये पर्याप्त डेटा 
सुनिश्चित करने हेतु दुर्लभ रोगों की एक राष्ट्रीय अस्पताल आधारित 
रजिस्ट्री बनाई जाएगी।

चिंताएँ:
z	 स्थायी निधि का अभाव:

�	समूह 1 और समूह 2 के विपरीत समूह 3 वाले रोगियों को 
स्थायी उपचार सहायता की आवश्यकता होती है।

�	समूह 3 के रोगियों के लिये एक स्थायी वित्तपोषण सहायता की 
कमी के कारण सभी रोगी जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, का 
जीवन जोखिम में है और क्राउडफंडिंग पर निर्भर है।

z	 औषधि निर्माण का अभाव:
�	दवाओं की कम उपलब्धता के कारण इनका मूल्य अपेक्षाकृत 

अधिक है।
�	वर्तमान में कुछ दवा कंपनियाँ विश्व स्तर पर दुर्लभ बीमारियों 

उपचार के लिये दवाओं का निर्माण कर रही हैं और भारत में 
कोई भी घरेलू निर्माता नहीं है सिवाय उन लोगों के जो चयापचय 
विकार वाले लोगों हेतु चिकित्सा-ग्रेड भोजन बनाते हैं।

दुर्लभ रोग
z	 लगभग 6,000-8,000 वर्गीकृत दुर्लभ बीमारियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 

5% से भी कम का उपचार उपलब्ध है।
�	उदाहरण: लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (Lysosomal 

Storage Disorder), पोम्पे डिज़ीज़, साइस्टिक 
फाइब्रोसिस (Cystic Fibrosis) हीमोफिलिया आदि।

z	 लगभग 95% दुर्लभ बीमारियों का कोई प्रमाणित उपचार उपलब्ध 
नहीं है और इनसे प्रभावित सिर्फ 10 में से 1 रोगी का ही रोग-
विशिष्ट उपचार हो पाता है।

z	 इन बीमारियों को विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता 
है और ये प्रति 10,000 आबादी में 1 से 6 लोगों में पाई जाती हैं।

z	 हालाँकि सामान्य बीमारियों की तुलना में इनसे बहुत कम लोग 
प्रभावित होते हैं। फिर भी इनके कई मामले गंभीर, पुराने और 
जानलेवा हो सकते हैं।

z	 भारत में दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित करीब 50-100 मिलियन लोग 
हैं। इस नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोगियों में से लगभग 
80% बच्चे हैं, जिनमें से अधिकांश उच्च रुग्णता और मृत्यु दर के 
कारण वयस्कता तक नहीं पहुँच पाते हैं।

अनामय : आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग
चर्चा में क्यों?

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के 
जरिये आदिवासी स्वास्थ्य सहयोगात्मक (THC) कार्यक्रम 'अनामय' 
(Anamaya) का शुभारंभ किया है।
z	 वर्ष 2018 में एक विशेषज्ञ समिति ने जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधी 

मुद्दों और चिंताओं पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की थी।

प्रमुख बिंदु:
परिचय:
z	 यह भारत के आदिवासी समुदायों के बीच सभी रोकथाम की जाने 

वाली मौतों को दूर करने के लिये सरकारी, परोपकारी, राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी संगठनों (NGO)/ समुदाय आधारित 
संगठनों (CBO) को एक साथ लाने की अनूठी पहल है।

z	 यह भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति 
को बेहतर करने के लिये  विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों 
के प्रयासों को एकीकृत करेगी।

उद्देश्य:
z	 इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय आबादी की प्रमुख स्वास्थ्य 

चुनौतियों की समाधान के लिये एक स्थायी, उच्च प्रदर्शन वाली 
स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना है।
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हितधारक:
z	 यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहु-हितधारक पहल है जिसे 

मुख्य रूप से पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स 
फाउंडेशन (BMGF) का  समर्थन प्राप्त है।
�	पीरामल फाउंडेशन पीरामल ग्रुप की परोपकारी शाखा है। यह 

फाउंडेशन चार व्यापक क्षेत्रों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका 
निर्माण और युवा सशक्तीकरण) में परियोजनाओं का क्रियान्वयन 
कर रहा है।

संचालन:
z	 यह उच्च जनजातीय आबादी वाले 6 राज्यों के 50 आदिवासी 

आकांक्षी ज़िलों (20% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 
वाले) के साथ परिचालन शुरू करेगा।

z	 अगले 10 साल के दौरान THC के काम का विस्तार जनजातीय 
कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 177 आदिवासी ज़िलों तक किया 
जाएगा।

मानस मोबाइल एप
चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को 
बढ़ावा देने के लिये एक मोबाइल एप, मानस (Mental Health 
and Normalcy Augmentation System-
MANAS) लॉन्च किया।
z	 MANAS को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ‘प्रधानमंत्री 

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद’ (PM-
STIAC) का समर्थन प्राप्त है।
�	PM-STIAC: यह एक अति-महत्त्वपूर्ण परिषद है जो प्रधान 

वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय को विशिष्ट विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी संबंधी स्थिति का आकलन करने, इस क्षेत्र की 
चुनौतियों को समझने, विशिष्ट हस्तक्षेप, भविष्य के रोडमैप को 
विकसित करने और तदनुसार प्रधानमंत्री को सलाह देने की 
सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:
z	 मानस एक व्यापक, समर्पित और राष्ट्रीय डिजिटल कल्याणकारी 

मंच है, जिसे भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने 
के लिये विकसित किया गया है।
�	यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी 

प्रयासों को एकीकृत करता है।

�	यह सार्वभौमिक दक्षता के साथ जीवन कौशल और मुख्य 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है, जो विभिन्न आयु 
आधारित तरीके प्रदान कर मानसिक स्वास्थ्य कल्याण पर ध्यान 
केंद्रित करने वाले सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

विकसित करने वाली संस्थाएँ:
z	 ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज़’ 

(NIMHANS) बंगलूरू, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज 
(AFMC) पुणे और ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड 
कंप्यूटिंग’ (C-DAC) बंगलूरू।

लाभधारक:
z	 सभी आयु वर्ग के लोगों की समग्र भलाई के साथ-साथ MANAS 

का प्रारंभिक संस्करण 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में सकारात्मक 
मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

लक्ष्य:
z	 एक स्वस्थ और खुशहाल समुदाय का निर्माण करने के लिये अपनी 

क्षमता को पोषित करके भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना।
मानस का आदर्श वाक्य:

z	 उत्तम मन, सक्षम जन।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य:

	

 ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट
चर्चा में क्यों?

इंसुलिन की खोज के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य 
संगठन (World Health Organization- WHO) ने 
‘ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट’ (Global Diabetes 
Compact) प्रस्तुत किया गया है जिसका एक अहम उद्देश्य, उन 
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निम्न व मध्य आय वाले देशों में गुणवत्तापूर्ण इंसुलिन की सुलभता 
सुनिश्चित करना है जहाँ फिलहाल, इसकी मांग को पूरा कर पाना मुश्किल 
है।   
z	 इस कार्यक्रम को कनाडा सरकार द्वारा सह-आयोजित ग्लोबल 

डायबिटीज समिट (Global Diabetes Compact) के 
दौरान लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु
ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट- परिचय:
z	 ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट का लक्ष्य डायबिटीज के खतरे को 

कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि डायबिटीज से पीड़ित 
सभी लोगों को न्यायसंगत, व्यापक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उपचार 
एवं देखभाल तक पहुँच प्राप्त हो।

z	 यह मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता के 
कारण होने वाले टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम का भी समर्थन 
करेगा।

z	 यह डायबिटीज संबंधी देखभाल तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने 
के लिये ‘वैश्विक कवरेज़ लक्ष्यों’ के रूप में बीमारियों से निपटने 
हेतु मानक तय करेगा।

z	 कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य नई गति और समाधान पैदा करने के 
सर्वनिष्ठ एजेंडे के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से महत्त्वपूर्ण 
हितधारकों तथा मधुमेह से ग्रस्त लोगों को एकजुट करना है।

डायबिटीज/मधुमेह:
z	 मधुमेह एक गैर-संचारी रोग (Non-Communicable 

Disease- NCD) है जो या तो तब होता है जब अग्न्याशय 
(Pancreas) पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन (एक हार्मोन जो रक्त 
शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है) का उत्पादन नहीं करता 
है, या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग नहीं 
कर सकता।

z	 इसे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
�	टाइप 1 डायबिटीज: यह तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त 

मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करेने में असमर्थ होता है।
�	टाइप 2 डायबिटीज: टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज का सबसे 

सामान्य प्रकार है। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का उचित तरीके 
से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता 
है। टाइप 2 मधुमेह होने का मुख्य कारण मोटापा और व्यायाम 
की कमी है।

प्रतिरक्षण रणनीति 2030
चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और अन्य 
एजेंसियों द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह (World Immunisation 
Week) के दौरान प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (Immunisation 
Agenda-IA 2030) को लॉन्च किया गया है।
z	 यह संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से 

SDG-3 जिसमे बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण शामिल है) को 
प्राप्त करने में योगदान देगा।

z	 कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर नियमित टीकाकरण को 
प्रभावित किया है।

प्रमुख बिंदु: 
प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (IA-2030) के विषय में: 

z	 यह दशक 2021-2030 हेतु वैक्सीन और टीकाकरण के लिये एक 
महत्त्वाकांक्षी, अतिव्यापी वैश्विक दृष्टि और रणनीति निर्धारित 
करता है।

z	 IA-2030 ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान (Global Vaccine 
Action Plan- GVAP) पर आधारित है। इसका उद्देश्य  
GVAP के उन लक्ष्यों को संबोधित करना है जो ‘वैक्सीन दशक’ 
(2011-20) की वैश्विक टीकाकरण रणनीति के हिस्से के रूप में 
पूरे किये जाने थे।
�	GVAP को ‘वैक्सीन दशक’ (Decade of 

Vaccines) के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु 
विकसित किया गया था, जिससे सभी व्यक्ति और समुदाय 
वैक्सीन-निवारक बीमारियों से मुक्त हो सकें।

z	 यह सात रणनीतिक प्राथमिकताओं के एक वैचारिक ढांँचे पर 
आधारित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीकाकरण, 
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मज़बूत करने और सार्वभौमिक 
स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति में पूर्णतः योगदान दे।

z	 इसे चार मुख्य सिद्धांतों द्वारा रेखांकित किया जाता है: 
�	यह आम लोगों को केंद्र में रखता है।
�	इसका नेतृत्त्व देशों द्वारा किया जाता है।
�	इसे व्यापक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
�	यह डेटा द्वारा संचालित होता है।

IA-2030 के लक्ष्य:
z	 इस नए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन 

(World Health Organization- WHO), 
यूनिसेफ (UNICEF) जैसी अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा 
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मौजूदा दशक (2021-2030) में 50 मिलियन वैक्सीन-निवारक 
संक्रमणों (Million Vaccine-Preventable 
Infections) से बचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

z	 इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से वंचित बच्चों अथवा शून्य-
खुराक वाले बच्चों की संख्या को घटाकर 50% तक कम करने का 
लक्ष्य रखा गया है।
�	शून्य खुराक वाले बच्चों में वे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें टीकाकरण 

कार्यक्रमों के माध्यम से कोई टीका नहीं मिला है।
z	 बचपन और किशोरावस्था में दिये जाने वाले आवश्यक टीकों का 

90% कवरेज लक्ष्य प्राप्त करना।
z	 राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोविड-19, रोटावायरस या ह्यूमन  

पेपिलोमावायरस (Human Papillomavirus- 
HPV) जैसे नए या कम उपयोग किये गए 500 टीकों को प्रस्तुत 
करने के लक्ष्य को पूरा करना। 

z	 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ IA-2030 के माध्यम से यह सुनिश्चित 
करना चाहती हैं कि टीकाकरण के लाभों को देशों में सभी के साथ 
समान रूप से साझा किया जाए।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 

(Health and Education Cess) से प्राप्त होने वाली राशि 
से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिज़र्व फंड’ (Single 
Non-Lapsable Reserve Fund) के रूप में ‘प्रधानमंत्री 
स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ (Pradhan Mantri Swasthya 
Suraksha Nidhi- PMSSN) बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी 
है।
z	 वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136-बी के तहत स्वास्थ्य और 

शिक्षा उपकर की वसूली की जाती है।

प्रमुख बिंदु:
प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि (PMSSN) की मुख्य 
विशेषताएंँ:
z	 यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल 

रिज़र्व फंड’ है। 
z	 स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश 

‘प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि’ (PMSSN) में भेजा जाएगा।

z	 PMSSN में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण  योजनाओं में 
किया जाएगा: -
�	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-

PMJAY)
�	आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र (AB-HWCs)
�	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
�	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
�	स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों एवं आकस्मिक विपत्ति में 

तैयारी एवं प्रतिक्रिया।
�	कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम/योजना जिसका लक्ष्य एसडीजी 

की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 
2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना।

z	 PMSSN का प्रशासन और रखरखाव का कार्य स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & 
Family Welfare- MoHFW) को सौंपा गया है।
�	किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर PMSSN से 
लिया जाएगा तथा बाद में सकल बजट सहायता (Gross 
Budgetary Support- GBS) से प्राप्त किया 
जाएगा।

PMSSN का लाभ: 
z	 इसका मुख्य लाभ यह होगा कि निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता से 

सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंँच प्रदान की जा 
सकेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी 
भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिये निर्धारित राशि समाप्त न हो।

स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च का महत्त्व:  
z	 विकास में सुधार:  आर्थिक दृष्टि से देखें तो बेहतर स्वास्थ्य से 

उत्पादकता में सुधार होता है तथा असामयिक मौत, लंबे  समय तक 
चलने वाली अपंगता और जल्द अवकाश लेने के कारण होने वाले 
नुकसान को कम किया जा सकता है। 

z	 अधिक अवसरों की उपलब्धता: जनसंख्या की जीवन आकांक्षा 
(Life Expectancy) में एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ने से सकल 
घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य 
क्षेत्र में निवेश करने से लाखों रोज़गार सृजित होंगे।  खासतौर से 
महिलाओं के लिये क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की ज़रूरत बढ़ने 
पर उनके लिये नई नौकरियों का सृजन होगा।
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स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर:
z	 वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018 के बजट भाषण में आयुष्मान भारत योजना 

की घोषणा करते हुए मौजूदा 3% शिक्षा उपकर को 4% स्वास्थ्य 
और शिक्षा उपकर में बदलने की घोषणा की गई थी।
�	इसे भारत में ग्रामीण परिवारों की शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी 

ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन: नीति 
आयोग

चर्चा में क्यों?
नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र (Discussion Paper) के 

माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 
ग्रामीण एवं शहरी कवरेज को क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक 
कम करने की सिफारिश की है।
z	 इसमें नवीनतम जनसंख्या आँकड़ों के अनुरूप लाभार्थियों के 

संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है, जो कि वर्तमान में वर्ष 2011 
की जनगणना पर आधारित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
z	 अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013
z	 उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को 

वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा 
उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

z	 कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत 
रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 
75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
�	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश 

की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
z	 पात्रता

�	राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता 
वाले घर।

�	अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
z	 प्रावधान

�	प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 
रुपए किलो, गेंहँा 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए 
किलो।

�	हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति 
परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।

�	गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 
गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के 
अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये 
जाने का प्रावधानहै।

�	14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
�	खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों 

को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
�	ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

हंटर सिंड्रोम: एमपीएस II

चर्चा में क्यों?
हाल ही में म्युकोपाॅलिसैक्रोडोसिस II या MPS II से पीड़ित दो 

भाइयों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए यह मांग 
की है कि उच्च न्यायालय उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने हेतु केंद्र 
सरकार और एम्स को निर्देश जारी करे। 
z	 MPS II एक दुर्लभ बीमारी है जो परिवार में एक से दूसरे में 

पहुँचती है।

प्रमुख बिंदु:  
z	 परिचय: MPS II ज़्यादातर बालकों को प्रभावित करता है और 

इससे पीड़ित लोगों का शरीर एक प्रकार के शर्करा को अपघटित 
नहीं कर पाता है जो हड्डियों, त्वचा, पेशी और अन्य ऊतकों का 
निर्माण करती है।

z	 कारण: यह आईडीएस जीन के परिवर्तन (उत्परिवर्तन) के कारण 
होता है जो इंड्यूरोनेट 2-सल्फाटेज़ (I2S) एंज़ाइम के उत्पादन को 
नियंत्रित करता है।
�	इस एंज़ाइम की आवश्यकता शरीर में उत्पादित 

ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स (Glycosaminoglycans 
or GAGs) नामक जटिल शर्करा को अपघटित करने के 
लिये होती है।

z	 प्रभाव: I2S एंज़ाइम गतिविधि का अभाव कोशिकाओं के भीतर, 
विशेष रूप से लाइसोसोम के अंदर GAG के संचय का कारण 
बनता है।
�	लाइसोसोम कोशिका में ऐसे यौगिक होते हैं जो विभिन्न प्रकार 

के अणुओं के पाचन और उनके 
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�	पुन: चक्रण का कार्य करते हैं।
�	MPS II के साथ लाइसोसोम के अंदर अणुओं का निर्माण 

करने वाली स्थितियों को लाइसोसोमल भंडारण विकार 
(Lysosomal Storage Disorders) कहा जाता 
है। 

�	GAGs के संचय से लाइसोसोम का आकार बढ़ जाता है, 
यही वजह है कि इस विकार के कारण कई ऊतक और अंगों 
की वृद्धि हो जाती है।

z	 लक्षण: इसकी पहचान चेहरे के विशिष्ट लक्षणों, सिर के आकार का 
बढ़ जाना, यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि  [हेपेटोसप्लेनोमेगाली 
(Hepatosplenomegaly)], श्रवण ह्रास, आदि के 
आधार पर की जाती है।

z	 वंशानुगतता:
�	MPS II बीमारी,  X- गुणसूत्र संबद्ध रिसेसिव पैटर्न के 

वंशानुगत क्रम का अनुसरण करती है जिसका तात्पर्य है कि यह 
बीमारी विशेष रूप से पुरुषों में ही पाई जाती है। सामान्यतः 
महिलाएँ इस बीमारी से प्रभावित नहीं होती हैं यद्यपि वे इस 
बीमारी की वाहक हो सकती हैं।

�	ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित 
होते हैं, में संभवतः इस रोग की वाहक माँ होती है। जब इस 
बीमारी की वाहक महिला बच्चे को जन्म देती है, तो इस बात 
की 25% (4 में से 1) संभावना होती है कि उसका पुत्र इस 
बीमारी से प्रभावित होगा।


